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 LOK  SABHA

 Tuesday,  April  5,  966/Chaitra  15,
 8688  (Saka).

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the
 Clock.

 (Mr.  SPEAKER  in  the  Chair]
 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Agricultural  Education  in  Universities
 +

 Shri  Hukam  Chand
 Kachhavatya: Shri  Shree  Narayan  Das:

 Shri  Bade:
 Will  the  Minister  of  Food,  Agricul-

 ture,  Community  Development  and
 Co-operation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  assessment  has
 been  made  with  a  view  to  find  out  as
 to  what  extent  various  Universities
 in  the  country  have  been  able  to  give
 greater  attention  to  agricultural  edu-
 cation;

 (9)  if  so,  the  result  of  such  assess-
 ment;  and

 (c)  whether  any,  if  so,  what  steps have  been  taken  with  a  view  to  en-
 courage  the  Universities  to  give  atten-
 tion  to  a;  education?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Co-operation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  to  (c).  A
 statement  giving  the  required  infor-
 mation  is  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-5975/66).

 थी  ॥  चाय  कछवाय  :  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  ये  केन्द्र  कित  किन
 राज्यों  में  खोले  जाएंगे  धौर  इन  की  क्‍या
 विशेषताएं  होंगी  ?

 *95l.
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 नी  इयामथघर  मिथ  :  झूठ  राज्यों

 में  ये  यूनीवरसिटियां  खोल  दी  गई  हैं  कौर  चौथी
 योजनामें  बार  कौर  राज्यों,  मद्रास,  गुजरात,
 महाराष्ट्र  शौर  क़सम  में  खोली  जाएंगी  t
 इन  की  विशेषता  यह  होगी  कि  इन  के  प्रकार
 रिसर्च  झोर  एक्सटेंशन  का  कम्याइंड  इंटीग्रेटेड
 प्रोग्राम  होगा।

 थी  हुकम  बन्द  कछवाय  :  मैं  यह  जानना
 चाहता  हूं  कि  इन  विश्वविद्यालयों  से  प्रति  अर्श
 कितने  विद्यार्थी  शिक्षा ले  कर  प्र पने  क्षेत्र में
 कम  करने  निकलेंगे  ?

 थनी  इ्यामधर  मिथ 1  कभी  इन  प्राठ
 विश्वविद्यालयों  के  छात्रों  की  संख्या  मेरे  पास
 नहीं  है,  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  यह  संख्या
 पांच  सौ  के  इन्दर  होगी।  इसके  अलावा
 शौर  भी  कालिज  हैं,  प्रंडर  ग्रेजुएट  कालिज,
 ग्रेजुएट  कालिज  धौर  पोस्ट  ग्रेजुएट  काबिल,
 जिनमें  सालाना  एडमिशन  करीब  दस  हजार
 होगा  ।

 Shri  ९.  K.  Bhattacharyya:  Agricul-
 tural  untversities  are  being  establish-
 ed  in  almost  every  State.  Has  the
 Government  taken  any  steps  to  im
 Press  upon  the  other  universities  that
 it  is  better  to  have  agricultural  edu-
 cation  concentrated  {in  the  हटा
 cultural  universities  rather  than  hav-
 ing  agricultural  faculties  in  all  the
 universities  which  will  only  result  io
 diffusing  the  educational  resources?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  On  this
 general  question,  the  Education  Com-
 mission  has  been  appointed  by  the
 Ministry  of  Education.  They  have
 appointed  a  task  force  which  is  going
 into  the  tter.  The  Commission
 expected  to  complete  its  work  in  the
 near  future,  and  they  will  give  their
 views  on  this.
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 sh  बागड़ी  :  क्‍या  मंत्री  महोदय  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कृषि  का  ज्ञान  देने
 का  माध्यम,  प्रान्तीय  स्तर  पर  प्रौढ़  राष्ट्रीय
 स्‍तर  पर,  क्‍या  हिन्दी  भाषा  रखेंगे  या  इसका
 माध्यम  प्रंग्रेडी  भाषा  रखेंगे  जिसका  भारत
 की  कृषि  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ?

 शी  पया सम धर  मिथ :  जहां  तक
 ब्लेजुएट  प्रौढ़  पोस्ट  ग्रेजुएट  कालिजों  का  सम्बन्ध
 है  उनमें  शिक्षा  का  माध्यम  हर  राज्य  में  अंग्रेजी
 है।  लेकिन  जहां  तक  फार मस  की  एजुकेशन
 का  सवाल  है,  जो  कि  लोकल  वीनस  के  झ्र धीन
 है,  उसमें  उस  प्रान्त  विशेष  के  माध्यम  से
 आन  दिया  जाता  है,  जैसे  हिन्दी  भाषी  राज्यों
 में  यह  माध्यम  हिन्दी  होगी  धौर  तमिल
 राज्य  में  तमिल  होगी  ।

 Shrimati  Akkamma  Devi:  In  order
 ६0  make  the  best  use  of  the  indigen-
 ous  experience  and  knowledge,  may  I
 know  whether  the  Government  will
 give  preference  to  students  from  agri-
 cultural  families  when  admissions  to
 agricultural  colleges  are  being  con-

 sidered?
 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  That  is

 exactly  the  policy.
 oh  जगदेव  सिह  सिद्धांत  :  कया

 भारत  सरकार  उन  विद्यार्थियों  के  लिए,
 जो  कि  इन  विश्वविद्यालयों  से  बी०  एस  सी०
 शोर  एम०  एस०  सी  की  डिगरियां  ले  कर
 निकलते हैँ,  यह  आवश्यक  करेगी  कि  जो  विद्यार्थी
 बी०  एस  सी०  या  एम०  एस०  सी०
 करने  से  पहले  हस  समय  फसल  की
 कटाई  में  झूठ  घंटे  लगातार  पन्द्रह  दिन  तक
 भाग  ले,  भादवि  में  झूठ  घंटे  तक  लगातार
 हल  चलाए  पौर  जाड़े  मेंधार  घंटे  लगातार
 रात  में  ईख  में  पानी  दे  उसी  को  डिगरी
 दी  जाएगी  ?

 Mr.  Speaker:  Suggestion  for  action.

 9373

 की  पर शा पाल  सिह  :  कया  सरकार  के
 पास  इस  प्रकार के  झांकने हैं  कि  इस  वक्त  कितने
 बी०एस  सी०  प्रौढ़  एम०एस to  एग्रीकल्चर
 वाले  बेरोजगार  हैं?  जब  पहले  ही  हमारे
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 इतने  लोग  बेकार  हैं  तो  फिर  कौर  इन  बेकारों
 की  फौज  को  क्‍यों  बढ़ाया  जा  रहा  है,  क्‍यों
 नहीं  उनको  खेत  में  ले  जा  कर  प्रेक्टिकल
 ट्रेनिंग  दी  जाती  ?

 थनी  प्याम घर  मिथ  जहां  तक
 प्रेक्टिकल  ट्रेनिंग  का  सवाल  है,  इन  यूनी-

 'बर सिटि यों  में  शौर  कालिजों  में  प्रेक्टिकल
 ट्रेनिंग  दी  जाती  है  कौर  उसके  साथ  ही
 थ्योरिटिकल  शिक्षा  भी  दी  जाती  है  जहां
 तक  बेरोजगारी  का  सवाल  है,  यह  बात
 सही  है  कि  थोड़े  से  लोग  बेकार  हैं  लेकिन
 हमारी  चोरी  पंच  वर्षीय  योजना  की  ऐसे
 लोगों  की  आवश्यकता  30  हजार  ग्रेजुएट
 की  होगी  जौर  तीसरी  योजना  में  इनकी
 उपलब्धि  बीस  हजार  है।  मैं  यह  मानने
 के  लिए  तैयार  नहीं  हुं  कि  इन  की  प्रावश्यकता
 नहीं  है  ।

 कमी  बदा पाल  सिह  :  कितने  बेरोजगार
 बी०एस  सी  कौर  एम०एस  सी०  एयीकल्चर
 हैं?

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  झालर  धार  ।

 Shri  P.  Venkatasubbainh:  May  I
 know  whether  the  Government  is
 aware  of  the  fact  that  many  of  these
 people,  especially  these  VLWs  and
 those  in  the  extension  services  are  not
 experienced  in  agricultural  methods
 with  the  result  that  even  though  large
 amounts  are  being  spent  on  extension,
 the  farmer  is  not  getting  the  benefit
 of  agricultural  education?  If  so,  does
 the  government  propose  to  train  up
 these  people  sufficiently  so  as  to  im-
 part  training  in  farmer's  practical
 agricultural  work?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  It  is  a  fact
 that  the  VLWs  in  the  VLW  training
 centres  did  not  originally  have  that
 much  agricultural  orientation,  How-
 ever,  now  it  has  been  decided  that  all
 the  VLWs  to  be  trained  during  the
 Fourth  Plan  will  be  given  intensive
 training  in  agriculture,  and  to  the  ex-
 tent  they  are  qualified  they  will  also
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 be  trained  in  the  colleges  so  that  they
 can  also  get  graduate’s  degree.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  In  the  state-
 ment  it  is  stated  that  the  central  gov-
 ernment  on  their  part  have  also  pro-
 posed  Jarger  allocations  in  the  central
 sector  in  the  Fourth  Plan  for  basic
 agricultural  education.  It  seems  eight
 universities  have  been  established  or
 are  likely  to  be  established.  What  is
 the  total  financial  aid  to  be  given  by
 the  Centre  during  the  Fourth  Plan  to
 these  universities  in  various  states?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  The  total
 financial  aid  provided  by  the  central
 government  is  Rs.  28  crores.

 Company  Law
 +

 °952.  Shri  Yashpal  Singh:
 Shri  P.  R.  Chakraverti:
 Shri  Bagri:

 Will  the  Minister  of  Law  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  any
 proposal  under  ideration  to  chang
 the  Company  Law  jin  the  context  of
 the  rapid  industrial  development  in
 the  country;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?
 The  Minister  of  State  in  the  Minie-

 try  of  Law  (Shri  C.  R.  Pattabhi
 Raman):  (a)  No  such  proposal  is  at
 present  under  consideration.

 (b)  Does  not  arise.

 शी  यज्ापाल  तह  :  क्‍या  सरकार  ने
 इस  तरह  का  कोई  तरीका  अपनाया  है  कि
 ये  कम्पनी  वाले  ब्लेक  मनी  न  बढ़ा  सकें  गोद
 ये  जो  टैक्स  एलाइड  करते  हैं  इसको  रोका
 जा  सके  ?

 विधि  मंत्री.  (भी  गोपाल  वक्ष  पाठक  )  :
 श्रीमन्,  यह  जो  सवाल  किया  गया  है  यह
 इनकम  टैक्स  ऐक्ट  झ्र ौर  फाइनेन्स  के  मुताल्लिक
 है,  कौर  इस  ऐक्ट  में  काफी  ऐसी  दफ़ात
 मौजूद हैं  जो  कि  ब्लैक  मनो  के  खिलाफ कौर
 टैक्स  इलेवन के  खिलाफ  काम  में  लायी  जा
 सकती हैं  शौर  लायी  जाती  बाह।
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 थी  यह्नपाल  चिंह  :  इसी  आदरणीय
 सदन  में  माननीय  मंत्री  जी  मे  यह  वायदा
 किया  था  कि  मैनेजिंग  एजेंसी  सिस्टम  को
 बिल्कुल  बालिश  करेंगे,  पर  भरी  तक  न
 तो  ऐसा  करने  की  डेट  बतलायी  है  भौर
 न  यह  बतलाया  है  कि  इस  के  लिए  सरकार
 कया  कदम  उठा  रहो  है  ?

 थी  बो पास  स्वरूप  पाठक  :  मैनेजिंग
 एजेंसी  सिस्टम  डिसकरेज  होता  जा  रहा  है,
 उसमें  कमी  होती  जा  रही  है  खुद  ब  खुद  ।
 पौर  कम्पनी  ऐक्ट  की  दफात  324  प्रौढ़
 326  पर  सरकार  मल  कर  रही  है,  प्रौर

 कब  भी  मैनेजिंग  एजेंसीज  बढ़ायी  जा  रही  हैं
 वे  बहुत  कम  बढ़ाई  जा  रही  हैं,  कौर  जो
 प्रेस  नोट  ण्य  हुजरा  ह ैउस  पर  भ्रमण  करने
 की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।

 Shri  Daiji:  Has  it  come  to  the
 notice  of  government  that  even  while
 the  committee  is  still  considering  and
 a  final  decision  has  yet  to  be  taken,
 certain  managing  agencies  were  given
 hurried  extensions  upto  §  years  so
 that  whatever  decision  might  come  in
 these  cases,  the  decision  has  already
 been  made  by  the  government?  Has
 the  government  taken  notice  of  it  and,
 if  so,  is  it  going  to  revise  it?  If  not
 why  were  extensions  given  for  fifteen
 years?

 Shri  6.  8,  Pathak:  Government  has
 taKen  notice  of  the  fact  that  before
 the  issue  of  the  Press  note  dated  the
 3lst  December,  965  certain  extensions
 had  been  given.  It  has  not  been  pos-
 sible  for  me  so  far  within  the  short
 period  that  I  have  been  law  minister
 to  examine  why  and  for  how  long
 extensions  were  given  in  some  cases.
 They  were  not  given  in  ail  the  cases.

 Shri  Daji:
 natory.

 It  is  therefore  diserimi-

 Shri  G.  8,  Pathak:  For  aught  I
 know  there  may  be  very  good  reasons.

 Shri  Surendranath  Dwivedy:  Wil!
 you  re-examine  it?
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 Shri  G.  S.  Pathak:  Some  cases  I
 will  examine;  I  will  examine  them
 myself  because  that  is  the  wish  of  the
 hon.  House.

 Shri  D.  C.  Sharma:  May  I  know  if
 the  Minister  is  aware  of  the  fact  that
 the  company  law  is  being  amended  so
 fast  in  terms  of  the  clauses,  sections,
 rules  and  regulations  and  press  notes
 that  the  administrators  of  the  company
 law  do  not  understand  where  they
 stand  and,  if  so,  whether  the  company
 law  will  be  amended  not  piecemeal  but
 in  a  comprehensive  way  go  that  the
 country  and  the  people  know  where
 they  stand?

 Shri  G.  S.  Pathak:  I  do  not  accept
 the  proposition  that  the  company  law
 administration  does  not  understand
 the  amendments  which  have  been
 made  from  time  to  time  in  the  com-
 pany  law.  Amendments  have  dec
 necessary  because  of  the  changing
 situations  which  the  Government  has
 got  to  meet.  The  company  law,  as
 hon.  Members  know,  was  revised  very
 comprehensively  in  1956.  Since  then
 there  have  been  about  five  amend-
 ments  and  there  is  one  amending  Bill
 pending.  Those  amendments  were
 necessitated  by  the  changing  circum-
 stances  which  are  natura]  in  a  deve-
 loping  economy.

 Shri  Shinkre:  Is  the  hon.  Minister
 aware  of  the  faet  that  some  big  manu-
 facturing  companies,  to  overcome  the
 handicap  of  managing  agencies,  are
 trying  to  establish  massive  sole  selling
 agencies  whereby  they  derive  a  lot  of
 profit  to  their  relations  and  in-bet-
 weens  and,  if  so,  what  does  the  hon.
 Minister  contemplate  to  do  to  over-
 come  this?

 Shri  G.  S.  Pathak:  The  Govern-
 ment  is  not  aware  of  any  such  case.
 If  the  hon.  Member  is  prepared  to  fur-
 nish  information  on  that  matter  Gov-
 ernment  will  consider  it.

 Shri  Shinkre:  It  would  be  quite
 easy  for  the  Government  to  ask  from
 the  manufacturing  concerns  to  get  a
 list  of  sole  selling  agents.  Why  should
 he  require  information  like  this?

 Mr.  Speaker:  He  can  also  send  the
 information.  aor  |
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 Shri  K.  D.  Malaviya:  The  hon.  Min-
 ister  referred  to  the  changing  circum-
 stances  that  obtain  in  our  country  and
 to  the  changing  conditions.  May  I
 know  from  the  Minister  whether  he
 is  aware  of  these  fast  changing  cir-
 cumstances  in  such  a  way  that  the
 entire  managing  agency  system  should
 now  be  scrapped  and  something  else
 substituted  in  its  place  so  as  to  remove
 all  those  economic  disparities  which
 are  being  created  and  for  the  removal
 of  which  we  are  committed  as  Gov-
 ernment?

 Shri  G.  S.  Pathak:  The  managing
 agency  system  is  not  the  only  cause
 of  economic  disparities,  if  it  is  a
 cause;  as  to  whether  the  managing
 agency  system  should  be  completely
 abolished  or  not,  that  is  a  question
 under  consideration.  But  so  far  as
 the  existing  law  is  concerned,  it  is
 discouraging  the  continuance  of  the
 managing  agency  system.

 Shri  Kapur  Singh:  Just  now  the
 hon.  Minister  has  informed  the  House
 that,  under  pressure  from  a  section
 of  this  House,  he  ig  going  to  re-exa-
 mine  certain  extensions  granted  in  the
 case  of  managing  agencies.

 Shri  G.  8.  Pathak:
 the  cases.

 Shri  Kapur  Singh:  Yes;  some  of
 the  cases.  May  I  know  whether  that
 re-examination  is  going  to  be  into  the
 legality  of  those  extensions  or  the  de-
 sirability?  If  the  legality  is  not  to  be
 questioned,  how  would  the  question
 of  desirability  arise  at  all?

 Shri  Shinkre:  The  very  conception
 of  Jaw  is  changing  from  day  to  day!

 I  said  some  of

 Shri  G.  s.  Pathak:  It  is  a  difficult
 task  to  re-examine  cases  which  were
 disposed  of  a  considerable  time  ago.
 I  cannot  anticipate  today  what  would
 be  my  reaction  on  re-examination  of
 some  of  the  cases.

 Shri  Kapur  Singh:  I  did  not  ask
 for  his  reaction.  I  want  to  know  whe-
 ther  he  will  re-examine  the  legality
 of  the  extensions.  If  the  hon.  Minister
 ig  satisfied  about  the  legality,  then,  is
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 there  any  other  basis  on  which  he
 can  re-examine  the  grounds  of  those  att  बागड़ी)  मेरे  बारे  में  जरा  ज्यादा
 extensions  and,  if  so,  what?  होती  है।  वैसे  तो  काफी  इधर  उधर  बैठा

 Shri  G.  S,  Pathak:  What  would  be  करते  हैं।  मैं  तो  थोड़ी  देर  के  लिए  बैठा
 the  basis  of  my  examination,  I  cannot  if state  today,  because  I  have  informed
 the  House  that  I  propose  to

 arr  weer  महोदय  :  उसमें  भौर  ज्यादा some  of  the  ९8४९४  in  pursuance  of  the
 wishes  of  the  House.  Otherwise,  I  तकलीफ  होगी  प्रगर  दो  मिनट  के  लिए  बैठे cannot  say  what  would  be  the  basis  हैं  '
 of  the  examination.

 tt  बागड़ी :  तो  मैं  ज्यादा  देर  के  लिए Shri  Kapur  Singh:  What  can  we
 say  about  the  Government  which  does  बैठ  जाऊंगा।  फिर  मैं  बैठा  ही  @  यहां  पर  ?
 not  know  the  basis  of  the  action  ध्यक्षयात which  it  proposes  to  take!  (  )

 Shri  G.  S.  Pathak:  I  will  decide
 बलराम about  the  basis  when  the  cases  are  sheets  लिए:  ऐसे  ऐसे  महानुभाव

 before  me.  (Interruption).  जो  यहां  प्रा  कर  बैठ  जाते  हैं  (व्यवधान)
 Mr.  Speaker:  Shri  Vidyalankar.
 Shri  A.  N.  Vidyalankar:  Is  the  gov-  Mr.  Speaker:  I  will  request  hon.

 ernment  aware...  members  to  remain  in  their  seats  at
 least  for  the  Question  Hour.

 Mr,  Speaker:  The  leader  of  the
 SSP  has  moved  to  a  front  bench
 without  the  seat  being  given  to  him  wt  बागड़ी  मतों  हमेशा  अपनी  जगह
 for  the  present.  He  must  write  to  me  पर  बैठता  ह् first  and  then  after  that,  change  his
 place;  not  that  he  should  do  it  him-  .
 self.  sh  हुकुम  चन्दा  कछवाय  :  मैं  खम्भ

 हो  हे  के  ले)  “This  de  ws
 की  भाड़  में  पीछे  बैठता  हू।  वहां  मेरा  नाम

 authorised  occupation.  है।  वहां  से  न  भाप  मुझे  देख  सकते  हैं  न
 &  प्रापको  देख  सकता  हूं।  (व्यायाम  ) Shri  Kapur  Singh:  Your  indulgence

 in  such  matters  is  usually  presumed
 by  the  members.

 होगा
 भ्रष् यक्ष  महोदय  वह  तो  प्रौढ़  भी  weer

 T  I
 Mr.  Speaker:  There  is  no  harm  in

 presuming,  but  now  I  find  there  will
 be  some  difficulty.  थी  हरि  विष्णु  कामत  :  परतवे  से  जहां

 बैठते  प्रिये  हैं  वहीं  बैठें  ।
 Shri  Kapur  Singh:  I  understand.

 Shri  J.  8.  Kripalani:  I  find  it  in-
 sh  बागड़ी  !  वैसे  मैं  कोई  इसलिये  ony:  to  sit  behind.

 नहीं  कि  यहां  इस  जगह  पर  बठने  का  इरादा  Mr.  Speaker:  Shri  Vidyalankar.
 था  फौरन

 मै  कोई  बहुत  इच्छुक  था,  Shri  A.  N,  Vidyalankar:  Is  the
 अगर  होता  तो!  लिखकर  भेजता,  4%  ही  Government  aware  that  many  com-
 स्वाभाविक  सौर  पर  बैठा  था...  panies  exist  only  in  name  in  order  to

 ey  cover  various  financial  irregularities
 ५  a  of  various  persons  and  groups,  and  if

 अध्यक्ष  महोदय  मेरे  बुलाने  मे  so,  what  is  the  government  doing  to
 जरा  दिक्कत  होती  है  weed  out  such  companies?
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 Shri  G.  8.  Pathak:  I  know  that
 there  have  been  cases  where  such
 eompanies  have  existed.  But  I  can-
 not  tell  you  today  whether  there  are
 such  cases  known  to  the  government.
 I  will  require  notice  of  a  question
 like  that,  as  it  will  require  a  very
 considerable  investigation  into  the
 existence  of  such  companies.

 sh  बागड़ी  :  प्रत्यक्ष  महोदय,  क्‍या
 मंत्री  महोदय  बतायेंगे  कि  वित्त  मंत्रालय  के
 बजाय  विधि  मंत्रालय  में  जो  यह  तब्दील
 किया  गया  है  इसके  कुछ  नतीजे  निकलेंगे
 शौर  निकलेंगे  तो  क्‍या?

 Shri  6.  Pathak:  This  question does  not  arise  out  of  this.

 aft  बिगड़ो  :  क्यों  ?

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  भव  यह  तो  हम
 नहीं  फैसला  कर  सकते  ।

 श्री  बागड़ी  :  प्रत्यक्ष  महोदय,  कुछ
 तो  कारण  है  कि  जिसकी  बिना  पर  यह  बात
 हुई  ?

 भय  महोदय  :  कब  यह  ए  अलाटमेंट
 तो  इन्दर  की  बात  है  ।

 शमी  बागड़ी  :  यह  कोई  धर  की  जायदाद
 या  बपौती तो  नहीं  है.  .

 अध्यक्ष  महोदय  :  कौन  विभाग  किसके
 पास  रहे  यह  उनके  झपने  तय  करने  की  बात
 है।
 रेखीय  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  खरीदा  गया

 चावल  और  धान

 भी  भौनारायण  दास  :
 '  ;

 APRIL  5,  966  Oral  Answers

 क्या  Gre,  कृषि,  सामुदायिक  विकास
 तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  केन्द्रीय  सरकार  ने  तथा  विभिन्न
 राज्य  सरकारों  ने,  राज्यवार,  कितना-कितना
 तथा  किन  दरों  पर  धान  अथवा  चावल
 खरीदा;

 (ख)  क्या  यह  सच  है  कि  किसानों  को
 दिये  गये  समाहार  मूल्य  उत्पादन  लागत  कौर
 बाजार  दर  से  कम  थे  ;  कौर

 (ग)  इसके  परिणाम  स्वरूप  किसानों
 में  भ्र संतोष  के  नया  कारण  हैं  ?

 The  Mimister  of  State  in  the  Min-
 istry  of  Food,  Agriculture,  Communtty
 Development  and  Co-operation  (Shri
 Govinda  Menon):  (a)  A_  statement
 (Annexure  I)  showing  the  approxi-

 mate  quantities  of  rice  and  paddy  pur-
 chased  in  different  States  during  the
 crop  year  1965-66  is  placed  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Lib-
 rary.  See  No,  LT-5976(i)|66].  An-
 other  statement  (Annexure  II)  show-
 ing  the  rates  at  which  purchases  of
 rice  and  paddy,  on  Government  ac-
 count,  are  made  in  different  States  is
 also  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT-5976
 (ii)  66).

 (b)  Procurement  prices  given  to
 agriculturists  are  not  lower  than  the
 cost  of  production.  In  States  where
 there  is  no  maximum  controlled  price,
 the  procurement  price  may,  in  some
 cases,  have  been  lower  than  the  mar-
 ket  rates.

 (c)  As  the  price  paid  to  the  farmer
 is  not  lower  than  the  cost  of  produc-
 tion,  this  question  does  not  arise.
 Moreover,  the  procurement  pfice  is
 relevant  only  for  a  part  of  his  pro- duce  and  he  is  free  to  dispose  of  the
 balance  at  the  prevailing  market
 prices  in  States  where  there  are  no
 maximum  controlled  prices.
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 st  बिभूति  सिझा:  प्रभी  मंत्री  जो  ने
 जो  मेरे  प्रश्न  का  जवाब  दिया  मैं  समझता  हूं  कि
 मंत्री  जो  ने  स्वतः  जांच  नहीं  की  है  कौर
 क्या  मंत्नी  जी  को  पता  है  कि  बिहार  में  राज
 घान  23  रुपये  से  लेकर  30  रुपये  मन  बिकता
 है  प्रौढ़  यदि  यह  बात  सही  है  तो  क्या  किसानों
 को  जो  कीमत  सरकार  दे  रही  है  उस  से
 सन्तोष  नहीं  है  ?

 Shri  Govinda  Menon:  Sir,  I  have
 stated  in  the  main  answer  to  the
 question  that  where  there  are  no
 maximum  prices  fixed  the  procure-
 ment  price  may  sometimes  be  lower
 than  the  market  price.  +.

 Shri  Bibhuti  Mishra:  My  question
 is  not  that.  My  question  is  different.
 In  Bihar  the  price  is  fixed  at  Rs.  6
 or  something  like  that  whereas  in  the
 free  market  paddy  is  sold  at  the  rate
 of  Rs.  23  to  Rs.  30  a  maund.  I  want
 to  know  whether  he  has  enquired  into
 that  or  not.

 Shri  Govinda  Menon:  I  will  take
 that  information.

 at  बिभूति  मिश्र  :  मैं  यह  जानना
 चाहता  हुं  कि  क्‍या  मंत्री  जी  ने  घान  शरीर  चावल
 की  क़ीमत  ठीक  करते  समय  यह  ध्यान  में
 रक्खा  कि  जिस  जमीन  से  किसान  धान  पैदा
 करते  हैं  या  चावल  पैदा  करते  हैं  वह  जमीन
 की  कोमल,  धान,  चावल  के  बेदा  करने  में
 कितना  उस  का  लागत  खर्चा  है  ?  यदि  उस
 के  लागत  खर्चे  का  पता  ही  नदीं  लगे  1  जो
 कमेटी  को  रिपोर्ट  निकली  कमेटी  ने  किसानों
 के  साथ  क्‍या  न्याय  किया  जो  कम  दाम  फिक्स
 किये  हैं  ?

 The  Minister  of  Food,  Agriculture,
 Communit  Development  and  Co-
 operation  (Shri  C.  Subramaniam)
 That  is  why  we  have  appointed  an
 Agricultural  Prices  Commission  for
 this  purpose.  Even  the  Agricultural
 Prices  Commission  has  not  been  able
 to  make  a  full-scale  investigation
 with  regard  to  the  cost  of  production,
 but  that  work  is  going  on.  Therefore,
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 whatever  prices  have  been  fixed  as
 minimum  support  prices,  they  have
 been  fixed  on  an  ag  hoc  basis  taking
 into  account  the  trend  of  general
 price  level  with  regard  to  agricultu-
 ral  commodities  and  non-agricultural
 commodities.  Therefore,  I  am  prepar- ed  to  admit  that  the  prices  we  have
 fixed  are,  perhaps,  not  adequate,  but
 this  will  always  be  kept  in  mind  and
 we  will  see  that  remunerative  incen-
 tive  prices  are  given  to  farmers,

 Shri  Vasudevan  Nair:  This  amounts
 to  contradictory  answers  between  two
 ministers.

 झा  विद्यमान  पाष्डेय  :  मंत्री  महोदय
 ने  जो  विवरण  सभा  पटल  पर  रक्खा  है  उस
 से  यह  स्पष्ट  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  भी
 खरीदती  है  कौर  प्रान्तीय  सरकारें  भी  खरीदती
 हैं  तो  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जिन  प्रान्तों
 में  प्रान्तीय  सरकारें  खरीदती  हैं  शौर
 केन्द्रीय  सरकार  भी  खरीदती  है  तो  उन  दोनों
 का  झ्रापस  में  उस  खरीददारी  में  कोई  समन्वय
 है  कि  प्रान्तीय  सरकार  कितनी  खरीदेगी
 कौर  केन्द्रीय  सरकार  कितना  खरीदेगी  ?

 Shri  C.  Subramaniam:  Sir,  it  is  in
 the  surplus  States  that  procurement
 is  there  on  behalf  of  the  Central  Gov-
 ernment  as  well  as  the  State  Govern-
 ments,  and  when  there  is  procurement
 on  behalf  of  both  the  governments
 there  is  co-ordination  between  them.

 Mr.  Speaker:  Shrimati  Jyotsna
 Chanda...

 Shrimati  Jyotena  Chanda:  It  is
 shown  in  the  statement...  (Inter-
 ruptions).

 at  बागड़ी:  यह  दोनों  मुतज़ाद  बयान
 हैं  एक  को  एक  तोड़  रहा

 Ce  महोदय  :  प्रखर  भाप  फ्रंट
 बेंच  पर  प्राये  हैंतो  कुछ  जिम्मेदारी  भी  सीखें  +
 इस  तरीक़  से  बोलते  चले  जायें  तो  वह  मुनासिब
 नहीं  है  t

 Shri  0.  Subramaniam:  Sir,  I  have
 not  followed  the  questiog.
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 ‘Mr.  Speaker:  Nobody  would  have,
 because  there  were  interruptions.
 Will  the  hon.  Member  kindly  repeat
 her  question?

 Shrimati  Jyotsna  Chanda:  It  is
 shown  in  the  statement  that  no  pur-
 chase  has  been  made  in  Assam  on  be-
 half  of  the  Government  of  India  and
 only  67  tons  of  paddy  have  been  pur-
 chased  till  28th  March  in  Assam.  May
 I  know  from  the  Government  whether
 they  feel...

 Shri  C,  Subramaniam:  It  should  be
 67,000  tons  and  not  67  tons.

 Shrimati  Jyotsna  Chanda:  Do  the
 ‘Government  feel  that  it  is  sufficient
 for  the  Government  of  Assam  to  pur-
 chase  it  while  there  is  plenty  of  paddy
 this  year  in  Assam  and  do  the  Gov-
 ernment  feel...

 Mr.  Speaker:  Not  so  many  questions
 at  the  same  time.  Let  the  answer  be
 given.

 Shrimati  Jyotena  Chanda:  Do  the
 Government  consider  that  they  have
 purchased  enough  to  supply  to  the
 deficit  States?

 Shri  C.  Subramaniam:  Assam  is  in
 a  very  advantageous  position  this  year
 in  the  sense  that  it  had  more  than
 normal  production  when  ed  to
 the  other  States.  Therefore,  we  are
 requesting  the  Assam  Government  to
 ‘make  available  to  the  Central  pool
 some  quantities  of  rice.  They  have
 in  principle  agreed  but  the  quantity
 has  not  yet  been  fixed.  The  Assam
 Government  are  confident  that  they
 will  be  able  to  procure  whatever
 quantities  are  required  for  this  pur-
 “pose.

 Shri  Bhagwat  Jha  Asad:  The  state-
 ment  shows  that  in  the  case  of  some
 of  the  States  a  meagre  quantity  has
 been  purchesed.  May  I  know  whe-
 ther  this  was  the  capacity  of  the
 ‘State  to  purchase  or  the  surplus  in
 the  State?  If  it  is  not  the  surplus,
 how  do  Government  propose  to  deal
 with  States  which  go  on  demanding
 more  and  more  from  the  Centre  but
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 do  not  purehase  the  surplus  available
 in  their  States?

 Shri  C.  Subramaniam:  85  far  as
 the  surplus  States  are  concerned,  we
 fix  the  surplus  which  has  got  to  be
 delivered  to  the  Central  pool  in  the
 normal  year  and,  to  that  extent,  they
 have  got  to  fulfil  their  commitment.
 But  I  am  sure  the  hon.  Member  is  re-
 ferring  to  other  States  where  because
 of  the  deficit  they  call  upon  the  Cen-
 tral  Government  to  deliver  more  and
 more  grains  whereas  they  do  not  make
 any  effort  to  procure  within  the  State
 so  that  they  could  control  the  market.
 I  am  afraid,  it  is  80  in  some  of  the
 States.  But,  ultimately,  it  depends
 upon  the  administrative  efficiency  in
 that  State.

 Shri  S.  0.  Samanta:  With  refer-
 ence  to  part  (c)  of  the  question,  is  it
 not  a  fact  that  the  number  of  mem-
 bers  in  the  family  is  not  taken  into
 consideration  while  paddy  or  rice  is
 procured  and  as  a  result  of  it  there  is
 discontentment  among  the  peasants?

 Shri  0.  Subramaniam:  No,  some
 allowance  is  made  for  the  labour  put in  by  the  owner  and  members  of  his
 family.  But  I  do  agree  that  perhaps the  full  contribution  made  by  the
 family  is  not  taken  into  consideration.
 That  is  why  a  regular  investigation  is
 going  on  for  the  purpose  of  finding out  the  land  contribution,  family  con-
 tribution  and  the  investment  required for  the  purpose  of  production.  Then
 ‘we  may  be  able  to  arrive  at  a  bet-
 ter  figure.

 Shri  Vasudevan  Nair:  The  Minis-
 ter  of  State  has  mentioned  in  the  state-
 ment  that  the  prices  fixed  were  on
 the  basis  of  cost  of  production  while
 the  Cabinet  Minister  afterwards  stat-
 ed  that  it  is  an  ad  hoc  decision  and
 that  he  is  prepared  to  look  into  the
 matter.  May  I  know  by  what  time
 the  Government  is  going  to  study  the
 cost  of  production  and  fix  the  price
 so  that  the  peasants  would  part  with
 their  produce  without  any  difficulty?
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 Shri  C.  Subramaniam:  There  were
 some  ad  hoc  studies  made  but  they
 were  not  quite  satisfactory  in  my
 view.  That  is  why  the  Agricultural
 Prices  Commission  has  taken  up  this
 question.  It  has  initiated  some  studies
 into  this  and  within  a  few  months  I
 think  some  data  will  be  available.  But
 this  will  have  to  be  a  _  continuous
 study.

 Mr.  Speaker:  Next  question.
 Shri  Surendranath  Dwivedy:  You

 were  going  by  the  names  in  the  list.
 But  we  should  also  get  an  opportu-
 nity.  This  is  an  important  question.

 Mr.  Speaker:  We  have  already
 spent  some  time  on  this  question.
 Now  let  us  move  to  the  next.

 Survey  of  Food  Production  by
 USALD.

 °954  Shri  8.  Pe  Samanta:
 Shri  Subodh  Hanada:
 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:
 Shri  P.  C.  Borooah:
 Shri  M.  L.  Dwivedi:
 Shri  Lahtan  Chaudhry:
 Shri  Rameshwar  Tantia:
 Shri  Himatsingka:
 Shri  ‘Narayan  Reddy:
 Shri  Ram  Harkh  Yadav:
 Shri  Dharmalingam:
 Shri  R.  S.  Pandey:
 Shri  B.  Barua:

 = Will  the  Minister  of  Food,  Agricul-
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 Development  and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  The  Govern-
 ment  of  India  have  received  no  such
 report  from  U.S.A.LD.

 (b)  Does  not  arise.
 (c)  Does  not  arise.
 Shri  s  C.  Samanta:  May  I  know

 whether  any  informal  survey  was
 made  by  them  and,  if  so,  whether
 they  had  any  consultations  with  the
 Government?

 The  Minister  of  Food,  Agriculture,
 Commuaunity  Development  and  Co-
 operation  (Shri  C.  Subramaniam):  I
 found  a  press  statement  that  they
 have  made  some  estimate  of  the  pro-
 duction.  I  do  not  know  the  methods
 adopted  by  them,  whether  they
 depended  upon  the  data  made  avail-
 able  to  the  country  by  the  Govern-
 ment  or  not.

 Shri  8.  ९,  Samanta:  May  I  know
 how  many  persons  were  in  the
 Agency  and  whether  they  made  any
 study  about  the  things  they  were
 telling?

 Shri  C.  Subramaniam:  I  said  that  I
 was  not  aware  of  any  investigation
 made  by  them;  so,  how  can  I  give  the
 number?

 Shri  ्.  C.  Borooah:  May  I  know
 whether  USAID  has  pointed  out  any
 defects  in  our  distribution  system  of
 foodgrains  in  the  country  to  the

 t  of  8  million  tonnes  still  remain- tare,  Community  Devel  ent  and
 Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  United
 States  Agency  for  International  Deve-
 lopment  made  a  survey  of  food  pro-
 duction  in  1965-66  in  our  country;

 (b)  the  main  features  thereof  and
 whether  the  survey  has  revealed  that
 food  production  will  be  not  more
 than  8l  million  tonnes  this  year;  and

 (c)  whether  Government  agree
 with  this  figure  and  the  measures
 adopted  to  make  up  the  deficiency,
 if  any?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community

 ing  in  hoards  while  we  are  importing
 foodgrains;  if  so,  what  is  Govern-
 ment's  reaction  thereto?

 Shri  C.  Subramaniam:  No  such
 thing  has  been  pointed  out  by
 USAID.

 थी  राम  हरकत  यादव  !  क्‍या  यह  सही
 है  कि  उस  सर्वे  में  यह  भी  बताया  गया  है  कि
 हमारे  मुल्क  में  पहले  का  बहुत  ज्यादा  हिस्सा
 चूहों  प्रौढ़  दूसरे  कीड़ों  द्वारा  खाए  जाने  से
 जाया  हो  जाता  है  ?  मैं  यह  जानना  चाहता
 हैं  कि  इस  बारे  में  यू०  एस०  Yo  कराई  Fo
 ने  क्या  राय  दी  है  घ्रौर  गवर्नमेंट  का  उस  के
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 मुताल्लिक  क्‍या  रिएक्शन  है  भौर  बह  गल्ले
 के  इस  तरह  जाया  होने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही
 कर  रही  है,  जिस  से  कम  गल्ला  पाया  हो  ।

 Shri  0.  Subramaniam:  All  the  ques-
 tions  proceed  on  the  basis  that  there
 has  been  a  survey  and  that  we  are
 aware  of  that  survey.  I  said  that  to
 our  knowledge  no  such  survey  has
 been  made.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  Neither
 the  USA  has  made  any  survey  to  the
 knowledge’  of  Government  nor  has
 Government  given  statistics.  Then,
 may  I  know  on  what  basis  we  are
 seeing  reports  that  the  United  States
 Government  is  saying  that  it  is  not
 within  our  reach  to  produce  more
 than  81  million  tonnes?  How  do  they
 pronounce  jt  every  now  and  then?

 Shri  C.  Subramaniam:  It  is  not  with
 regard  to  that.  In  1965-66  no  sur-
 vey  has  been  made;  but  |  do  know
 that  a  survey  was  made  with  regard
 to  what  is  the  likely  level  of  pro-
 duction  which  it  would  be  possible
 for  us  to  reach  by  the  end  of  the
 Fourth  Plan  taking  into  account  that
 we  implement  all  that  we  propose  to
 implement  during  the  Fourth  Plan
 period.  On  that  basis  they  indicated
 that  we  would  be  able  to  reach
 roundabout  96  million  or  97  milllon
 tonnes  which  would  leave  a  big  gap.
 We  are  aware  of  this  shortfall;  that
 is  why,  we  have  to  evolve  a  new
 strategy  for  the  purpose  of  reaching
 25  million  tonnes.

 Shri  RB,  S.  Pandey:  May  I  know
 whether  the  attention  of  Government
 has  been  drawn  to  the  statement
 which  has  appeared  in  the  papers  that
 before  they  were  considering  to  help
 us  by  supplying  food  under  PL-480
 the  United  State  Government  came
 to  the  conclusion  that  we  were  not
 able  to  exploit  our  agricultural  re-
 sources  because  land  is  more  indus-
 trial-oriented  than  agricultural-
 oriented;  if  so,  what  is  the  answer?

 Sixt  ©.  Subramaniam:  Is  it  plan
 or  land?

 Shri  RB.  &  Pandey:  Land.
 Shri  0.  Subramaniam:  I  am  really

 wnable  to  say...  (Interruption).
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 Shri  RB.  S.  Pandey:  Land  is  being
 taken  for  industrial  purposes.

 Mr,  Speaker:  He  says  that  he  can-
 not  answer  this  question.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Has  the
 attention  of  Government  been  drawn
 to  an  editorial  in  that  important  and
 influential  paper,  the  New  York
 Times,  on  the  3lst  March  on  current
 food  shortages  in  India  which  says:

 “Droughts  are  unavoidable  but
 the  human  factor  is  more  to
 blame—ancient,  rigid  ways;  caste
 restrictions;  overly  small  or  over-
 ly  large  land  holdings;  the  selfish-
 ness  of  well-fed  States,  refusing
 to  help  starving  neighbours;
 hoarders,  speculators  and  usur-
 ers.”?

 Does  Government  agree  with  this
 analysis  and,  if  it  does  not,  what
 efforts  are  being  made  to  dispel  such
 misapprehensions  and  tell  the  truth
 to  the  American  people  and  the
 American  Government?

 Shri  C.  Subramaniam:  I  have  not
 seen  this  editorial.  Now  that  it  is
 brought  to  my  notice,  I  will  look
 into  it,

 थी  लाइन  चौधरी  :  सरकार  को
 भोर  से  उत्पादन  भर  विकास  के  सम्बन्ध  में
 जो  एस्टीमेट  प्रकाशित  हुमा  है,  उस  में
 बताया  गया  है  कि  i965-66  %  प्रतिशत
 केवल  62  मिलियन  टन  ही  अनाज  का  उत्पादन
 हो  सकेगा  v  उस  में  यह  भी  बताया  गया  है
 कि  जहां  29.  5  मिलियन  एकड़  के  क्षेत्र  में
 सिचाई  होनी  थी,  वहां  केबल  8  मिलियन
 एकड़  में  सिचाई  हो  सकी  है।  क्‍या  सरकार
 मानती  है  कि  सिचाई  में  इतनी  कमी  उत्पादन  में
 ही  पिछड़ेपन  का  खास  कारण  है  ?  मैं  यह
 भी  जानना  चाहता  हूं  कि  सिंचाई  में  यह

 कमी  क्‍यों  बौर  सरकार  इस  बारे  में  क्‍या
 कार्यवाही  करने  जा  रही  है  ।

 शी  इयामणथर  मिथ  :  श्री मनु,  यहां.
 पर  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  एक  बयान  दिया
 गया  था,  जि  में.  कहा  गया  था  कि  डोल
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 फूडग्रेन्न  का  एस्टीमेट  75.  9]  मिलियन
 टन  है।  यह  सही  कि  मेजर  भ्रौर  मीडियम
 इरिंगेशन॒प्राजेक्ट  का  टारगेट  28,  29
 मिलियन  एकड़  रखा  गया  था,  जिस  में  से
 17,  8  या  19,  मिलियन  एकड़--प्रभी

 निश्चित  नहीं  है---का  एचीवमेंट  है।  लेकिन
 इस  के  साथ  ही  माइनर  इरीगेशन  में  हम  ने
 2.6  112.8  मिलियन  एकड़  का  जो

 टारगेट  रखा  था,  उस  में  श्रावक-एचीवमेंट
 हो  रहा  है।  एग्रीकल्चरल  प्रोडक्शन  के
 टारगेट  में  शार्ट फ़ाल  कई  कारणों  से  है,  केवल
 सिचाई  में  कमी  के  कारण  से  नहीं  ।  हां,
 इस  में  कोई  शक  नहीं  है  कि  सिंचाई  में  कमी
 भी  एक  कारण  है।

 Shri  Nath  Pai:  Has  the  hon,  Min-
 ister’s  attention  been  drawn,  though
 not  of  course  to  what  the  New  York
 Times  says,  to  expert  opinion  both
 expressed  by  Indian  experts  and
 foreign  experts  with  regard  to  the
 failure  of  the  human  factor  on  the
 food  front  and  is  he  aware—I  am
 sure  he  is—that  as  against  a  target of  00  million  tons  which  was  to  be
 achieved  at  the  end  of  March,  966
 the  actual  production  igs  somewhere
 between  73  to  75  million  tons  and  that
 there  has  been  a  failure  to  the  tune
 of  25  million  tons,  that  is,  more  than
 25  per  cent,  and  what  remedy  even  at
 this  late  stage  is  proposed  to  rectify
 this?

 Shri  C,  Subramaniam:  This  year
 could  not  be  taken  as  a  normal  year
 to  find  out  whether  we  have  achiev-
 ed  anything  on  the  agricultural  front
 or  not.  As  the  hon.  Members  are
 aware,  this  was  an  unusual  year
 with  the  monsoon  failure.

 Sbri  Nath  Pal:  But  the  target  was
 00  million  tons.

 Shri  C.  Subramaniam:  If  it  had
 ‘been  8  normal  year,  without  the
 monsoon  failure,  J  am  sure  we  would
 have  reached  the  level  of  92  to  93
 Million  tons.  I  do  agree  that  even
 then  there  woulg  have  been  a  short-
 fall  of  7  million  tons.  That  is  why  we
 tre  trying  to  find  out  how  to  improve
 the  agricultural  production  and  that
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 is  why  we  have  produced  a  new  pro-
 gramme  for  agricultural  strategy  for
 the  Fourth  Plan  which  should  take
 us  to  the  Jevel  of  20  million  tons,
 In  that  I  do  agree  that  there  has
 been  failure  of  the  human  factor  also
 and  we  are  trying  to  improve  that.

 Shri  P.  Venkatasubbaiah:  May  I
 know  whether  any  periodical  review
 has  been  undertaken  by  the  United

 »States  and  some  other  agencies  which
 are  helping  us  in’  the  implementa-
 tion  of  our  package  programme  and,
 if  that  is  so,  what  is  their  opinion
 Tegarding  agricultural  production  in
 our  country?

 Shri  C,  Subramaniam:  I  am  sure
 they  are  making  some  sort  of  an
 assessment  with  regard  to  our  achieve-
 ments.  It  is  on  that  basis  they  indi-
 cated  that  on  the  basis  of  the  Third
 Plan  performance,  if  we  project  that
 during  the  Fourth  Plan,  we  will  be
 able  to  reach  the  level  of  !20—l25
 million  tonnes,  That  is  why  we  re-
 viewed  the  whole  thing  and  we  have
 now  evolved  a  new  programme  about
 which  everybody  is,  more  or  less,
 satisfied.  If  this  is  implemented  pro-
 perly,  we  wi'!l  be  able  to  reach  the
 level  of  20—-25  million  tonnes.

 eh  शिव  नारायण  :  सरकार  लघु-सिंचाई
 योजना  के  अन्तर्गत  गांवों  में  पैसा  खर्ज  कर
 रही  है,  लेकिन  उस  में  काम  ठीक  तरह  से
 नहीं  हो  रहा  है  ।  मैं  एग्ज़ाम्प्ल  के  तौर  पर
 सांवधाट  ब्लाक,  जिला  बस्ती  का  जिक्र  करना
 चाहता  हूं  -  मेरी  डिमांड  है  कि  सरकार  उस
 की  जांच  कराए  कि  वहां  पर  सरकार  ने
 कितना  काम  किया  है|  भ्रध्यक्ष  महोदेय,  कागज
 पर  ज्यादा  काम  है,  लेकिन  प्रैक्टिकल  काम
 नहीं  हो  रहा  है  t

 भ्रध्यक्ष  भहोदय:ः  प्रगति  बात  है  |  श्रीमती
 रेणुका  राय  |

 Shrimati  Renuka  Ray:  Is  it  a  fact
 that  the  same  sources  have  indicat-
 ed  to  the  Government  that  one  of
 the  reasons  why  the  agricultural  pro-
 duction  does  not  improve  and  will
 not  improve  is  the  lack  of  proper
 consideration  given  to  land  reforms,
 the  land  tenure  system  and,  if  80,
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 what  measureg  do  the  Government
 propose  to  take  in  this  regard?

 Shri  C.  Subramaniam:  This  is  also
 one  of  the  factors.  We  have  enacted
 laws  with  regard  to  land  reforms
 and  we  have  not  implemented  them,
 Therefore,  there  igs  a  good  deal  of
 uncertainty  with  regard  to  the  rais-
 ing  of  the  land  and  that  is  why  we
 have  impressed  upon  the  State  Gov-
 ernments  to  take  speedy  steps  for
 implementing  them.  There  is  the
 sub-Committee  of  the  National  Deve-
 lopment  Council  also  which  constant-
 Jy  reviews  the  position.

 att  रामदवरानस्थ  :  सरकार  ने  कृषि
 उत्पादन  को  भ्रष् तिक  बढ़ाने  के  लिए  कई  कार्यक्रम
 चलाए  हैं  t  बहुत  देर  तक  जापानी  तरीके  से
 कृषि  उत्पादन  किया  जाता  रहा  है  ।  माननीय
 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  चौथी  पंच-वर्षीय
 योजना  में  वह  कृषि  के  सम्बन्ध  में  एक  नवीन
 कार्यक्रम  अपनायेंगे  ।  लेकिन  क्‍या  यह  सत्य
 नहीं  है  कि  कृषक  को  उचित  पानी  नहीं  मिलता
 है,  जिस  के  कारण  वहू  भ्रमण  पैदा  नहीं  कर  सका
 है  भोर  सरकार  की  जोर  से  पानी,  बिजली  या
 कुएं  शादी  के  लिए  जो  ऋण  दिया  जाता  है,
 उस  के  लिए  कृषक  एक  एक  वर्ष  तक  भटकता
 रहता  है,  मगर  फिर  भी  उस  को  पैसा  नहीं
 मिलता  है  ?  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  सरकार  ऋण  के  सम्बन्ध  में  कृषक  के
 लिए  कोई  सरलता  पैदा  करने  जा  रही  है  t

 sft  'दयानगर  मिथ  :  श्री मनु,  यह  सही
 है  कि  हिन्दुस्तान  में  कृषि  के  लिये  पुनी  बहुत
 आवश्यक  है,  कभी  पानी  की  पोटेन्शियल  भी
 बहुत  है,  लेकिन  पूरी  क्षमता  से  इसका  एक्स-
 प्लायटेशन  हो  तो  कई  हजार  करोड़  रुपया
 इस  में  लगेगा  ny  हर  साल  सरकार  छोटी  सिंचाई
 योजना भों,  बड़ी  योजना भों  कौर  मीडियम
 योजना पो ों  में  काफ़ी  रुपया  खर्च  कर  रही  है,
 लेकिन  सिंचाई  के  अलावा  शौर  भी  बहुत  से
 इनपुट्स  हैं,  जिनका  भी  महत्व  है,  इसलिये
 जहां  तक  सिचाई  का  सम्बन्ध  है,  सरकार
 पूरा  ध्यान  दे  रही  है।  पहले  हमारे  यहां  केवल
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 55  मिलियन  करोड़  एकड़  भूमि  में  सफाई  की
 उपलब्धि  थी,  राज  85-90  मिलियन  एकड़
 हो  गई  है,  भोर  चौथी  पंच  वर्षीय  योजना  के
 अन्त  तक  20  मिलियन  एकड़  में  हो  जायगी  |

 नबी  रामेधवरानग्द  :  भाप  जो  ऋण  देते
 हैं  उसके  मिलने  में  एक  एक  वर्ष  लग  जाता  है,
 क्या  इस  में  कोई  सरलता  पैदा  करेंगे  ताकि
 किसानों  को  पैसा  समय  पर  मिल  सके  ?

 को  हया सम धर  मिथ  यह  बात  सही  है
 हम  लोग  इस  पर  बराबर  चेष्टा  कर  रहे  हैं  +
 किसानों  को  यह  दिक्कत  है  कि  समय  से  उनको
 रुपया  नहीं  मिलता  है,  हस  के  लिये  हम  चेष्टा

 कर  रहे  हैं  ।

 “SOR  fare  नारायण  :  में  चाहता  हूं  कि
 गांव  घाट  ब्लाक  की  जांच  करवा  दीजिये  1

 झ्थ्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  सुन  लिया  है  ।

 Inputs  for  Agricultural  Production

 °955,  Shri  Linga  Reddy:  Will  the
 Minister  of  Food,  Agriculture,  Com-
 munity  Development  and  Cooperation
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  there  are  several
 organisations  at  present  engaged  in
 distribution  of  inputs  for  agricultural
 production;  and

 (b)  whether  there  is  any  proposal
 to  coordinate  their  activities  through
 one  agency  with  a  view  to  give  more
 expeditious  and  speedy  relief  to  the
 agriculturists?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Commanity
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  Yes,  Sir.

 (b>  The  Fertilizer  Committee  has
 recommended  the  establishment  of
 a  National  Agricultural  Services  Cor-
 poration  to  coordinate  agricultural
 supplies  like  Seeds,  Fertilisers,  Pesti-
 cides,  etc.  The  recommendation  _  is
 under  examination  along  with  other
 proposals.
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 Shri  Linga  Reddy:  May  I  know
 whether  any  survey  is  made  with
 regard  to  the  needs  of  agricul-
 turists  every  year  in  regard  to  supply
 of  seeds,  fertilisers,  implements,
 insecticides,  etc.?

 Shri  Shyam  Dhar  Miara:  Yes;  an
 assessment  has  been  made.  Ag  a
 matter  of  fact,  a  paper  was  circulat-
 ed  by  the  Ministry  on  Fourth  Plan
 Proposals  and  in  that  we  have  speci-
 fied  the  needs  of  fertilisers,  seeds,
 insecticides,  etc,

 Shri  Linga  Reddy:  May  I  know
 what  is  the  quantum  of  the  need  for
 each  year  with  regard  to  credit,  seeds
 fertilisers,  etc.?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  In  the
 Paper  which  was  circulated  al]  *  se
 itemg  have  been  mentioned,  e  The
 wants  information  on  any  .  specific
 item,  I  can  give.

 Shri  Priya  Gupta:  Whenever  Gov-
 ernment  adopt  certain  measures  on
 schemes  and  there  is  some  failure,  it
 is  anticipated  or  found.  Have  the
 Government  examined  whether  the
 extent  of  failure  is  not  so  much  due
 to  the  programmes  or  measures  them-
 selves  being  wrong  as  it  is  due  to  the
 inefficiency  of  the  officers  at  the
 lower  rungs  like  the  BDOs  to  the
 Commissioners  and  above  not  follow-
 ing  the  measures  or  programmes  set
 out  by  the  Government  of  India  or
 by  the  State  Governments?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  There  is
 constant  review  and  evaluation  and
 assessment  of  these  things.  I  do
 concede  that  there  is  administrative
 failure  also,  but  there  are  failures  on
 other  fronts  also,  for  example,  there
 is  failure  on  putting  larger  inputs
 required,  extension  methods,  ete.
 There  is  difficulty  due  to  human
 failures  also.

 Shrimati  Lakshmikanthamma:  May
 I  know  whether  the  Government  is
 aware  that  there  is  dearth  of  agricul-
 tural  machinery?  Especially  among
 the  inputs,  water  is  the  main  thing,
 for  I  well  irrigation;  when-
 ever  a  boring  machine  is  applied  for
 by  the  agriculturists,  even  for  years
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 together,  they  do  not  get  it.  In  that
 context,  may  I  know  whether  Govern-
 ment  is  considering  importing  more
 of  these  machineries  to  help  them?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  We  are
 trying  to  get  more  machinery,  even
 this  year  and  also  in  the  Fourth  Pian,
 But  there  is  the  difficulty  of  foreign
 exchange  and  we  are  trying  to  solve
 that.

 Shri  8,  M,  Banerjee:  The  hon.  Min-
 ister  just  now  stated  that  a  Commis-
 sion  was  appointed  and  the  Commis-
 sion  has  submitted  its  report  and  its
 recommendations  are  under  consider-
 ation.  At  the  same  time  he  also  said
 that  there  was  administrative  failure
 also.  I  would  like  to  know  what  are
 the  specific  r  dations  of  the
 Commission  and  whether  the  Com-
 mission  has  also  recommended  recons-
 titution  of  these  blocks,  etc.,  on  the
 basis  that  distribution  is  fair  and
 not  confined  to  two  hands.

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  When  I
 said  ‘Commission’,  I  meant  the  Fer-
 tiliser  Committee.  That  very  Com-
 mittee  also  recommended  the  estab-
 lishment  of  a  National  Agricultural
 Services  Corporation,  As  regards
 the  administrative  structure  in
 blocks,  etc.,  separate  committees
 were  appointed;  the  Dr.  Ram  Subhag
 Singh  2  ittee  was  appointed  two
 years  back  and  they  have  also  made
 recommendations,

 Shri  D.  C.  Sharma:  So  far  as  I
 know,  the  experience  of  this  Minis-
 try  in  the  matter  of  setting  up  cor-
 porations  has  been  very  dismal,
 especially  with  regard  to  Food  Cor-
 poration  and  other  Corporations.  In
 that  context  may  I  know  why  this
 Ministry  ig  going  to  have  the  Natio-
 nal  Agricultural  Services  Corporation
 and  will  the  Ministry  see  to  it  that
 the  Agricultural  Services  Corpora-
 tion.  does  not  end  in  a  fiasco  like  the
 other  Corporations  which  the  Minis-
 try  hag  been  setting  up  from  year  to
 year?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  This  is
 only  to  coordinate  the  various  activi-
 ties,  such  as,  for  example,  the  distri-
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 bution  of  fertilisers,  seeds  and  pesti-
 cides,  etc.  The  Ministry  has  not  yet
 taken  a  final  view  in  the  matter.  The
 Ministry  will  take  all  aspects  into

 ‘view  and  then  decide.

 शहन  व्यवस्था  लागू  किये  जामे  के  पश्चात
 साहूकारों  संघों  का  कार्यक्रम

 +
 श्री  प्र०  Wo  वर्धा  :
 श्री  wo  लाग  द्िजेदी  :
 शी  भागवत  झा  झाव्दाद  :
 भी  सुबोध  हंसना  :
 थी  qo  Wo  समस्त  :

 क्या  खाद्य,  कृषि,  सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (क)  दिल्ली  में  जिन  सहकारी  संघों
 में  भ्रष्टा,  चावल  एवं  गेहूं  के  विक्रय  का  कार्य
 होता  था,  राशनिंग  शुरू  होने  के  बाद  क्‍या
 उन्होंने  ये  वस्तुएं  बेचना  बन्द  कर  दिया  है,
 शौर  यदि  हां,  तो  इस  से  इन  संघों  के  कार्य  में
 क्या  अन्तर  पड़ा  है  ;

 (ख)  कया  दिल्ली  में  सभी  उपभोक्ता
 अण्डारों  को  इस  योग्य  नहीं  समझा  गया  है  कि
 वे  उपभोक्ता भ्र ों  को  राशन  की  बस्तुएं  बेच
 सकें  ;  भौर

 (ग)  यदि  हां,  तो  दिल्ली  में  ऐसे  कुल
 कितने  उपभोक्‍ता  भण्डार  हैं  जिन्हें  राशनिंग
 का  कार्य  नहीं  सौंपा  गया  है  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  to  (c),  Co-
 operative  Unions  in  Delhi  viz.,  the
 National  Cooperative  Union  of  India,
 the  Indian  Cooperative  Union  and
 the  Delhi  Cooperative  Union  do  not
 undertake  retailing  of  flour,  wheat
 and  rice  and  the  question  of  thelr
 stopping  such  sales  after  the  intro-
 ‘duction  of  rationing  does  not  arise.

 *956.

 As  regards  consumers  stores,  only
 58  gtores  had  applied  for  being  re-
 rognised  ag  ration  shops  and  all  of
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 them  excepting  7  were  approveq  as
 ration  shops,

 Shri  P.  C.  Borooah:  May  I  know
 the  basis  on  which  ration  shop  per-
 mits  have  been  granted  to  the  con-
 sumer  co-operatives?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  The  basis
 is  the  Government's  policy  that  we
 should  give  it  to  the  consumer  stores
 and  they  should  be  able  to  distribute
 it  to  the  members  to  the  extent  they
 demand  it  and  we  could  give  it.  }
 have  stated  in  the  main  answer  tha’
 about  50  of  them  have  already  beer.
 given  the  permits,  and  only  seven
 were  rejected.

 Shri  P.  C,  Borooah:  Encouraging
 co-operatives,  particularly  in  consu-
 mer  goods  which  are  instrumental  in
 keeping  down  the  price  rise  is  the
 Government's  declared  policy,  In
 such  circumstances  may  I  know  why
 Government  ara  not  giving  prefer-
 ence  to  co-operatives  which  arc  duly
 registered  and  constituted?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  We  are
 actually  giving  them  preference.
 The  main  question  was  only  about
 Delhi,  and,  therefore,  7  had  given
 those  figures.  But  in  the  country  as
 a  whole,  about  7000  co-operatives
 have  got  ration  shops,

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  Though
 there  is  a  demand  for  such  shops
 through  which  rationing  can  be  befte:
 conducted  ang  though.  the  hon,  Min-
 ister  has  said  that  Government  are
 giving  preference  to  the  co-operatives,.
 how  is  it  that  only  about  50  could
 apply  for  being  enlisted  for  this  pur-
 pose?  May  I  know  whether  Gov-
 ernment  have  gone  into  this  matter
 and  found  out  the  special  reasons
 which  prevented  the  co-operatives
 from  coming  forward  in  large  num-
 bers  as  compared  to  the  other  shops
 in  Delhi?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  In  Delhi,
 at  the  mament  we  have  about  389
 societies  and  consumer  stores;  85
 are  under  the  Centrally  sponsored
 scheme,  and  29  stores  are  under  the
 Central  Government  employees;  the
 others  are  stores,  etc.  which  are  also
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 called  consumer  stores,  in  the  various
 Government  offices  and  canteens;  the
 canteens  and  stores  do  not  have
 ration  shops.  So,  the  number  dwin-
 dles  down  to  about  225;  out  of  them
 58  applied,  and  only  7  were  reject-
 ed.  Therefore,  these  figures  would
 Prove  that  we  have  by  and  large
 given  permits  to  those  that  had
 applied.

 Shei  S.  C,  Samanta:  May  I  know
 whether  if  the  co-operative  stores  are
 entrusted  with  this  rationing:  work
 there  will  be  any  cut  in  expenditure
 on  the  part  of  the  Government?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  There  is
 no  question  of  cut.

 Shri  Priya  Gupta:  May  I  know
 whether  one  of  the  main  reasons  why
 the  co-operatives  do  not  come  forward
 for  undertaking  ration  shop  work  is
 the  fact  that  the  balance  of  money  as
 between  the  purchasing  price  and  the
 selling  price  does  not  compensate
 for  the  total  expenditure  to  be  borne
 by  the  co-operatives?  If  so,  may  I
 know  what  help  Government  propose
 to  give  to  the  co-operative  societies
 or  unions  with  a  view  to  improving
 the  co-operative  movement  in  India?

 Shri  Shyam  Dhar  Mishra:  It  is  a
 fact  that  sometimes  the  co-operatives

 eqdo  not  find  a  sufficient  margin  to  go
 -into  this  business,  but  there  are  also
 other  reasons  for  it.  I  have  before
 me  here  three  or  four  reasons  which
 have  been  categorised.  One  is  that
 the  stores  do  not  possess  sufficient
 storage  capacity;  another  is  that  the
 stores  had  applied  when  the  allot-
 ment  had  already  been  made  in  that
 locality;  and  thirdly,  applications
 had  been  made  before  the  stores  had
 been  registered.  These  were  some
 of  the  reasons.

 Mr.  Speaker:  Next  questi
 Shri  Priya  Gupta:  What  about  the

 difference  between  the  purchasing
 price  and  the  selling  price?

 Mr,  Speaker:  I  have  called  the  next
 question,

 79(  Ai)  LSD—2.
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 Fa'l  in  Agricultural  Growth  Rate
 "959.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Will  the  Minister  of  Food,  Agrical-
 ture,  Community  Development  and
 Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)whether  it  is  a  fact  that  there
 has  been  a  notable  fall  in  the  agri-
 cultural  growth  rate  during  the  year
 ‘1965-66;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (c)  the  steps  taken  or  to  be  taken

 to  bring  it  up  during  the  current
 financial  year?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Devebopment  and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  to  (c).  A
 statement  is  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-5978  166).

 बी  चिदयनाथ  पाण्डेय  :  जो  विवरण  सभा
 अटल  पर  रखा  गया  है  उसके  (सी)  भाग
 में  लिखा  हुभा है  :

 “The  special
 taken  to  increase
 production  include
 ing”.

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इतना  इंतज़ाम  जो
 किया  है  उसके  बावजूद  भी  उत्पादन  बढ़  नहीं
 रहा  है,  इसका  क्या  कारण  है  ?  उत्पादन  न
 बढ़ने  के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिए  शौर
 उपाय  सुझाने  के  लिए  क्‍या  सरकार  कोई
 कमीशन  नियुक्त  करने  का  विचार  रखती

 है  ?  क्या  कारण  है  कि  बावजूद  इन  सब  स्पेशल
 मैजर्ज  के  उत्पादन  नहीं  बढ़  रहा  है  ?

 थी  स्यार  चुभ  यह  जो  (सी)  में
 दिया  गया  है

 “The
 taken
 production ing”.

 इससे  हमने  एडीशनल  क्रिप्स  रबी  एंड  खरीफ
 की  दौर  बँजीटेबल्श  की,  पोटेटो  की  करीब
 करीब  चार  मिलियन  एकड़  में  बढ़ाने  की  ये  27
 की  है  |  तराशा  है  कि  दो  तीन  मिलियन  टन

 measures  being
 agricultural
 the  follow-

 Specia]  measures  being
 to  increase  agricultura)

 include  the  follow-
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 उत्पादन  बढ़  जाएगा  ।  जहां  तक  जनरल
 क्योशचन  का  सम्बन्ध  है  कि  एग्रीकल्चरल
 उत्पादन  क्यों  नहीं  बढ़ा  है,  भ्र भी  जैसे  मंत्री
 महोदय  ने  बताया  है  कि  इस  साल  आउट
 कंडीशंज  रही  हैं  खास  तौर  से  गौर  इतनी  कम
 रेनवाल  हुई  है  कि  कहा  जाता  है  कि  75  वर्षों
 में  हिन्दुस्तान  में  इतनी  रेनवाल  कम  नहीं  हुई
 थी  ।  ये  कारण  हैं  जिनकी  वजह  से  उत्पादन
 नहीं  बड़ा  है  ny

 शी  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्‍या  ऐसा  झांकना
 आपके  पास  है  कि  इस  बर्ष  कितनी  फसल  की
 कमी  होगी  ?

 नौ  द्यामथर  मिथ:  पिछले  सप्ताह  या
 पख  दिन  पहले  यहां  बताया  गया  था  कि
 करीब  साढ़े  बारह  मिलियन  टन  फसल  कम
 होगी  ।  इसका  मतलब  यह  होता  हे  कि  पिछले
 साल  करीब  88  मिलियन  टन  जो  उत्पादन
 था  वह  करीब  करीब  इस  साल  76  मिलियन
 टन  होगा  ।

 Shri  8,  Kandappan:  In  raising  the
 production  of  foodgrains  in  the  coun-
 try,  would  the  emphasis  be  on  more
 inputs  to  raise  the  per-acre  yield  or
 on  reclamation  and  soi!  conserva-
 tion?

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  It  is  not
 one  against  the  other,  It  is  all.
 There  will  be  emphasis  on  soil  con-
 servation,  reclamation  and  on  inputs
 also.  One  does  not  exclude  the
 others,

 Shrimati  Renuka  Ray:  The  state-
 ment  says  that  some  special  measures
 are  being  taken  to  increase  agricul-
 tural  production  as  short-term  mea-
 sures.  Is  the  Minister  aware  that
 there  is  no  synchronisation?  Where
 wells  are  there,  you  do  not  get  the
 piping  or  electricity;  where  electri-
 city  is  there,  wells  are  not  sunk.  This
 kind  of  lack  of  synchronisation  in
 many  parts  of  the  country  has  pre-
 vented  short-term  measures  being
 taken.  If  this  is  a  fact,  what  has
 been  done  to  rectify  this  state  of
 affairs?
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 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  It  is  a  fact
 that  the  demand  for  electricity,  for
 pumps  and  for  tube-wells  is  increas-
 ing  to  a  very  large  extent  and  we
 are  not  able  to  cope  with  it.  But  in
 the  ontgoing  year,  1985-66,  Govern-
 ment  gave  additional  grants,  money....

 Sbrimati  Renuka  Ray:  My  point  is
 different.  Where  electricity  is  there,
 piping  is  not  there.  All  the  three
 things  are  not  synchronised  and
 therefore,  short-term  measures  are
 not  taken.

 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  That  is
 the  problem.  We  are  trying  to  solve
 it.

 Shrimati  Renuka  Ray:
 he  done?
 Shri  Shyam  Dhar  Misra:  We
 given  money,

 What  has

 have

 श्री  बड़े  :  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  बहुत
 से  उपाय  कौर  बहुत  सी  बातें  हर  एक  स्टेट
 में  की  जा  रही  हैं  1  इस  में  प्रो  मोर  फूड  कम्पेन
 भी  प्रा  जाता  है  ।  जो  वेस्ट  लैंड  पड़ी  हुई
 थी  उस  को  देने  की  भी  बात  थी  ।  भव  कप
 कहते  हैं  कि  ड्राउट  पड़ा  है।  मैं  जानना  चाहता
 हैँ  कि  कितनी  वेस्ट  लैंड  प्रत्येक  स्टेट  में  लोगों
 को  दी  गई  है  ?  क्‍या  इस  का  कोई  प्रां कहा
 बाप  के  पास  है  ?

 शमी  ध्याम घर  मिस  :  टोटल  कल् चरे बल
 बेस्ट  लैंड  इन  दी  कंट्री  करीब  करीब  82
 मिलियन  एकड़  है  जिस  में  से  तीन  प्लांट
 में  20.  92  मिलियन  एकड़  'रिप्लेस  हुई  ।
 हम  झासी  योजना  में  करीब  साठ  करोड़
 ख  करने  जा  रह  हैं  ।  हम  प्राशि  करते  हैं
 कि  करीब  चार  पांच  मिलियन  एकड़  और
 हम  'रिप्लेस  कर  लेंगे  tv

 शी  ख़ुदा  सिह  :  जो  खाद  फसलों  के
 लिए  डाली  जाती  है  पंजाब  में  वह  ब्लैक  में
 बहुत  महंगे  भाव  पर  बिकती  है  भौर  जमीं-
 दार  लोग  उस  को  खरीद  नहीं  सकते  हैं  t
 इन  हालात  के  होते  हुए  मैं  सरकार  से  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्‍या  वह  किसानों  को  खाद
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 weal  कीमत  में  देने  के लिए  कोई  कदम  उठा
 रही  है?:..

 भी  दयार  मिश्र:  यह  समस्या  जरूर
 है  |  लेकिन  बेद  की  बात  है  कि  फर्टिलाइजर
 ने  केवल  हिन्दुस्तान  में  बल्कि  दुनिया  भर  में
 महंगा  है  क्‍यों  कि  इसकी  कमी  हू
 धौर  उस  के  दाम  बाहर  भी  महंगे
 होते  जा  रहे  हैं  ।  यहां  भी  महंगे  होते  जा
 रहे  हैं  ।  दोनों  को  पूल-  क्रम  के  इम्पोटिड
 को  भ्र ौर  इंडी जि नन  को  भी  इस  को  ब्रंच
 जाता  है  t  लेकिन  फ़िर  भी  महंगा  है  ।  लेकिन
 जहां  तक  महंगाई  की  बात  है  वह  इतना
 महंगा  नहीं  है  अभी  कि  उस  को  झन इको-
 भौमिक  कहा  जा  सके  ।  इस  दाम  पर  भी
 झगर  फर्टिलाइज़र  किसानों  को  मिल  जाता
 है  तो  भी  यह  उचित  होगा,  उपयुक्त  होगा  ।

 @  बूटा  सिह  :  पचास  रुपये  बोरा
 बिकता  है  t

 थ्री  यदा पाल  सिंह  :  ऐसा  क्‍या  सरकार
 को  पता  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  पचास  हज़ार
 के  करीब  ट्यूबवैल  पड़े  हुए  हैं  जिन  को
 इलैक्ट्रिक  कनक शन  नहीं  मिल  सके  हैं  ?
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  क्‍या  सोच
 रही  है  कि  कैसे  उन  किसानों  की  रोजी  का
 सिलसिला  जोड़ा  जाएगा  जिन  के  यहां
 प््नासवां  हिस्सा  भी  पैदा  नहीं  हो  सका
 है  t  उत्तर  प्रदेश  में  इस  वक्‍त  अकाल  की
 हालत  पैदा  हो  गई  है  t  मैं  जानना  चाहता
 हैं  कि  इन  पचास  हज़ार  ट्मूबवैल्ड  को  कब
 तक  बिजली  के  कनैक्शन  दे  दिये  जायेंगे  ?

 बी  स्यान वर  लिय:  स्टेट  हसेक्ट्रिसिटी
 बोर्ड,  यू  पी०  ने  इस  की  जांच  की  थी
 मुझे  पता  नहीं  कि  पचास  हज़ार  को  संया
 माननीय  सदस्य  कहां  से  लाये  हैं  -  दस  हजार
 ट्यूब  बेल  ौर  पम्पिंग  खास  के  लिए  पैसा
 चाहिये,  ऐसा  हमें  बताया  गया  था  ।  उन
 के  लिए  एक्स्ट्रा  मनी  दिया  गया  है,  पूरे  दौर
 से  तो  नहीं,  लेकिन  कुछ  धन  उन  को  दिया
 गया  है  ny  यह  सही  है  कि  डिमांड  काफ़ी
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 बढ़ती  जा  रही  है  ।  इसीलिए  हम  ने  हस  सा
 उत्तर  प्रदेश  का  नौ  करोड़  रुपया  किसानों  को
 बिजली  देने  के  लिए  रखा  है  1  शौर  नौ  करोड़
 उतना  होता  है  जितना  कि  पिछले  तीन
 बरसों  के  बीच  दिया  गया  है।

 Shri  P,  Venkatasubbaiah:  May  I
 know  whether  it  ig  a  fact  that  agri-
 cultural  production  has  also  suffered
 because  of  the  bad  planning  of  the
 Government,  namely,  that  some  of  the
 irrigation  projects  that  have  been
 sanctioned  and  are  ‘under  execution
 are  not  given  the  necessary  financial
 assistance  to  be  completed  so  that
 the  benefits  could  accrue  to  the  far-
 mers,  and  to  some  of  the  projects
 which  were  sanctioned  no  financial
 assistance  has  been  given,  and  the
 agricultural  potential  has  also  not
 been  utilised  fully?  If  that  is  so,  may
 I  know  what  steps  Government  pro-
 Pose  to  take  to  give  the  necessary
 financial  assistance  to  such  of  the
 irrigation  schemes  that  are  in  pro-
 gress,  so  that  they  may  be  speedily
 executed  and  the  benefit  given  to
 the  farmer?

 The  Minister  of  Vood,  Agriculture
 and  Coe Community  Development

 operation  (Shri  C.  Subramaniam):  As
 a  matter  of  fact,  we  have  tried  to
 identify  projects  which  can  be  com-
 pleted  quickly  and  with  a  little  ex-
 penditure,  and  we  have  made  avail-
 able  to  these  projects  sufficient  money
 to  complete  them  as  early  as  possi

 ble.  For  le,  Nagar}
 project  in  the  hon,  Member's  State
 has  been  identified  as  one  of  the  pro-
 jects  which  should  be  brought  into
 use  quickly,  and  we  have  provided
 sufficient  finance  for  that,

 ‘ety  where  लाल  बरवा :  शास्त्री  जी
 मे  जो  गमले  कौर  बंगले  की  योजना  बनाई
 थो  उस  के  तहत  कितनी  बेती.  हुई  है  शौर
 उसके  फलस्वरूप  प्रोडक्शन  पर  कितना  असर
 पड़ा  है  ?

 weam  were:  कभी  तो  बड़ी  है
 खेती  !
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 भरी  झंकार  लाल  बैरवा  :  छः  महीने
 हो  गए  हैं  एक  फसल  को  कटे  ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  यहां  तो  खड़ी  है,
 काटी  नहीं  गई  है  ।

 पंजाब  में  बंजर  भूमि
 +

 960.  भरी  ह्क्म  चरण  कछवाय  :
 श्री  बड़े  :

 क्या  are,  कृषि,  सामुदायिक  विकास
 तथा  तुषार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  पंजाब  में
 बंजर  भूमि  बढ़  रही  है  ;

 (ख)  यदि  हां,  तो  इस  समय  कितने
 एकड़  भूमि  बंजर  है  ;  कौर

 (ग)  सरकार  ने  इस  वृद्धि  को  रोकने
 के  लिये  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Devel  ‘and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  No,  Sir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 भी  ह्क्म  पद  कछवाय  :  क्‍या  सरकार
 ने  सर्वे  किया  है  कि  पंजाब  में  इस  समय  कितनी
 बंजर  भूमि  पड़ी  हुई  है  ?

 थ्री  दयानगर  मिथ:  जी  हां  ।  इस  समय
 करीब  12,  लाख  70  हज़ार  एकड़  पंजाब
 मैंने  i96764  में  इतनी  भूमि  वेस्ट
 लैंड  पंजाब  में  पड़ी  हुई  थी  96I-62

 में  करीब  चौदह  लाख  थी  .  इसे  से  साबित
 होता  है  कि  यह  घट  रही  है,  बक  नहीं  रही
 हे  t

 भरी  दशक  खुद  कछवाय  :  यह  जो  भूमि
 बंजर  पड़ी  हुई  है  इस  को  खेती-योग्य  बनाने
 फी  जो  बाप  की  योजना  है  उस  की  गति
 बहुत  धीमा  हे  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
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 इस  गति  को  बढ़ाने  के  लिए,  इस  को  तेज
 करने  के  लिए  क्‍या  कोई  कदम  उठाये  जा
 रहे  हैं  ?  साथ  ही  यह  जो  जमीन  काश्तकारों
 को  कौर  दूसरे  लोगों  को  दी  गई  है,  इस  से
 जिन  लोगों  को  रोज़गार  मिला  है,  क्‍या  वह
 सन्तोषजनक  मिला  है  शौर  क्‍या  उस  के
 कारण  पैदावार  में  बढ़ोतरी  हुई  है  ?

 शी  श्याम धर  सिश:  पंजाब  में  फोन
 योजनाप्रों  में  करीब  3.70,  0.54  कौर
 0.82  इन  तीनों  का  जितना  जोड़  होता  है
 उतने  एकड़  भूमि  किसानों  को  दी  गई  है,
 एग्रीकल्चरल  लेबर  को  श्र  ग्रोवर  लोगों  को  दी
 गई  है।  उस  के  बाद  भो  ज़मीन  बचो  हुई  है  ।

 श्री  बड़े  :  पंजाब  में  नहरें  बहती  हैं
 उन  की  बजह  से  पानी  ऊपर  भाता  है  भ्र ौर
 वहां  दल  दल  हो  गई  है  ।  भ्रखबारों  में  छाया
 है  कि  हस  के  बारे  में  सरकार  ने  दो  साल  से
 च  कम  किया  है  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 शासन  ने  कितना  खच  किया  है  भ्र ौर  कितनी.
 भूमि  इस  प्रकार  की  वहां  है  ?

 शी  क्पामणथर  मिथ :  मेरा  खयाल  है
 कि  माननीय  सदस्य  वाटर  लगभग  का  जऋ
 कर  रहे  हैं  ।  यह  सही  है  कि  पंजाब  में  वाटर
 लानिंग  देश  में  सब  से  ज्यादा  है  ।  उस  की
 योजना  दो  बरस  पहले  पंजाब  सरकार  ने
 बनाई  थी  ।  पिछले  साल  भी  उस  के  बारे
 में  छानबीन  हुई  थी  1  कितना  रुपया  दिया
 गया  यह  तो  मुझे  पता  नहीं  है  ।  लेकिन  मैं
 इतना  कह  सकता  हूं  कि  63  करोड़  की
 योजना  बनी  थी  ध्रौर  23  करोड़  रुपया  खर्च
 किया  गया  है  दो  बरस  में

 शो  खंग देब  सिंह  सिद्धांत  :  क्या  सरकार
 बतलायेगी  कि  पानी  की  प्रधानता  से  पंजाबी
 सूबे  में  कितनी  भूमि  सेम  से  प्रभावित  हो
 गई  है  कौर  हरियाणा  राज्य  के  भ्रमर  कितनी
 भूमि  बिना  पानी  के  पड़ी  हुई  है  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  भ्र भी  पंजाबी  सूबा
 तो  बना  नहीं,  मह  सवाल  कैसे  पैदा  हो  गया  |

 tt  आगड़ा  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना
 चाहता  हूं  कि  पंजाब  में  रेल,  नहर  भोर
 जंगलात  को  बंजर  भूमि  कितनी  है  जो
 काबिले  काश्त  हो  सकती  है  भौर  उस  में
 से  कितनी  कब  तक  खेत  मजदूरों  को  बांटी
 जा  चुकी  है  कौर  बाकी  क्‍यों  नहीं  बांटी
 गई  ।

 श्री  क्याम  ज़िक्र  :  गवर्नमेंट  साफ
 इंडिया  ने  एक  कमेटी  बनाई  थी  उप्पल
 कमेटी  ईरान  कल्चरल  वेस्ट  ।  उस  ने  सर्वे  किया
 था,  शौर  पंजाब  में  दो  सर्वे  हुए  जो  250
 एकड़  से  ऊपर  की  भूमि  है  उस  में  वह  सर्वे
 लिमिटेड  थी  यानी  250  एकड़  से  ऊपर
 के  कम्पैक्ट  ब्लाक  कितने  हैं  ।  उस  में  करीब
 4  लाख  एकड़  भूमि  मिलो,  लेकिन  वह  250
 एकड़  की  कम्पैक्ट  एरियाज़  हैं  -  कुल  भूमि
 पंजाब  में  2  लाख  एकड़  है  ।  पंजाब  ने
 एक  योजना  भूमिहीनों  को  भूमि  देने  के  लिए
 बनाई  है  ।  वह  सेंद्रली  स्पॉन्सर  योजना  है
 जिस  में  वह  0.82  देना  चाहते  हैं  ।  वह
 अभी  पूरी  नहीं  हुई  है  ।  कितना  काम  हुआ
 है  यह  मालूम  नहीं  है  ।

 ली  बागड़ी  :  मेरा  सवाल  यह  था

 अध्यक्ष  महोदय  :  राज  तो  बह  रह
 'गया  1

 शनी  बागड़ी  :  नहर  रेल  इत्यादि  की
 जो  सरकारी  जमीन  है  उस  में  से  कितनी
 दी  गई  है,  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  |  एक
 इंच  नहीं  दी  है  v

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सरकार  बतलायेगी
 ही ।
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 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS

 wa  की  फसल  भ  सुथार

 #957,  Bro  राल  गोहर  लोहिया:
 क्या  ere,  कृषि,  सामुदायिक  विकास  तथा
 साहूकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  दिसम्बर,  965  %  वर्षा  हो  जाने
 से  रबी  की  फसल,  चारे,  पेय  जल  शादी  के
 बारे  में  किन-किन  स्थानों  में  स्थिति  में  सुधार
 हुजरा  है  ;

 (ख)  क्‍या  सरकार  ने  रबी  की  फसल  का
 कोई  प्रनुमान  लगाया  है  ;  प्रो:

 (ग)  इस  वर्ष  कितना  नाज  आयात
 करना  पड़ेगा  तथा  कितने  के  मिलने  की
 सम्भावना  है  ?

 ere,  हथि,  सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (भी  इयामथर
 मिथ)  :  (क)  से  (ग).  दिसम्बर  के  महीने
 में  महाराष्ट्र,  मध्य  प्रदेश,  मद्रास,  मैसूर,
 केरल  तथा  झान्धघ्र  प्रदेश  के  कुछ  भागों  में
 अच्छी  वर्षा  हुई  थी  |  बिहार  तथा  पूर्वी  उत्तर
 प्रदेश  में  भी  हल्की  बन्दा  बन्दी  हुई  थी  ।
 इस  बर्षा,  का  रबी  की  फसलों  तथा  चारे  की
 फसलों  पर  प्रिया  प्रभाव  पड़ा  v

 फसल  कटाई  सर्वेक्षणों  के  परिणामों  के
 आधार  पर  रबी  फसलों  के  प्रति  प्रतिमान
 जुलाई,  i966  %  जारी  होने  वाले  इन
 फसलों  के  चर्चिल  भारतीय  ध्रस्तिम  अनुमानों
 से  प्राप्त  हो  सकेंगे  a  मौसम  तथा  फसलों  की
 परिस्थितियों  तथा  बुवाई  के  क्षेत्र  करे  प्रारंभिक
 पझ्रनुमानों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  प्राशा  की
 जाती  है  कि  गेहूं,  जो,  चना  शादी  रबी  फसलों
 के  उत्पादन  में  l964-65  की  तुलना  में
 (जबकि  उत्पादन  203  लाख  मोटरी  टन
 था)  लगभग  17  लाख  मीटरी  टन  की  कमी
 होगी  t
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 देश  की  पभ्रावश्यकताशोों  की  पूर्ति  के
 लिए  i966  में  कम  से  कम  लगभग
 20  लाख  मीटरी  गठन  खाद्यान्नों  का
 रायात  करना  पड़ेगा  |  यह  बात  अन्य
 देशों  से  मिलने  वाले  खाद्यान्नों  को  मात्रा
 पर  निर्भर  करती  है  कि  कुला  कितना
 आयात  किया  जायेगा  vy  इस  समय  :65
 लाख  मीटरी  टन  के  बारे  में  निर्णय
 हमा  है  ।  खाद्यान्नों  की  भ्र धिक  मात्रा  के
 बारे  में  बात-चीत  जारी  है।

 Co-operative  Farming  in  Rajasthan
 *958.  Shri  Karni  Singhji:  Will  the

 Minister  of  Food,  Agriculture,  Com-
 munity  Development  and  Cooperation
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  degree  of  success  achieved
 in  cooperative  farming  in  Rajasthan
 as  compared  to  other  States  in  the
 country;

 (b)  the  ratio  of  land  under  coopera-
 tive  farming  compared  to  non-co-ope-
 rative  agricultural  farming  in  Rajas-
 than;  and

 (c)  the  additional  measures  being
 adopted  to  help  “Grow  More  Food”
 Campaign.  under  co-operative  farm-
 ing?

 The  Depaty  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  As  against
 the  3rd  Plan  Target  of  260  cooperative
 farming  societies  in  the  pilot  project
 areas,  206  societies  have  been  organis-
 ed  till  the  end  of  February,  1966.  A
 statement  showing  the  statewise  pro-
 gress  in  organising  cooperative  farm-
 ing  societies  is  placed  on  the  Table
 of  the  House.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-5977\66).
 (b)  Only  0.8  per  cent  of  the  total  acti-
 vated  area  is  under  cooperative  farm-
 ing.

 (c)  Adequate  fi
 and  technical  guidance  from  various
 development  departments  are  propos-

 ial  ist
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 ed  '५०  be  given  on  a  priority  basis  to
 cooperative  farming  societies.

 British  Fertiliser  Supplies  Shipped  te
 India

 °96l.  Shri  P.  R.  Chakraverti:  Will
 the  Minister  of  Food,  Agriculture,
 Community  Devel  and  Coope-
 ration  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  British
 fertiliser  supplies  had  been  shipped  to
 India  by  the  Oxford  Committee  for
 Famine  Relief,  so  as  to  reach  India  by
 mid-January;

 (b)  whether  the  fertilisers  were
 contributed  for  a  ‘crash’  programme
 of  high-yielq  hybrid  maize  production
 in  Mysore;  and

 (c)  the  estimate  yield,  of  grain  from
 the  uSe  of  the  fertiliser  supplied?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  fertilisers  were  meant  for
 cultivation  of  hybrid  maize  with  a
 very  high  yield  potential  in  the  Tunga-
 bhadra  Project  area  of  Mysore  State.

 (c)  About
 grains.

 fire  से  पीड़ित  लोगों  के  बारे  में  प्रतिमान
 *962,  कभी  प्र०  Wo  बहा  :

 शी  ao  लाग  दीजेगा  :
 शमी  भागवत  झा  आजाद  :
 शी  qo  Wo  ama  :

 क्या  खाद्य,  जि,  सामुदायिक  बिकास
 तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 30,000  tonnes  of  food-

 (क)  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  खाद्य
 तथा  कृषि  संगठन  के  इस  भ्रामक  के  प्रतिवेदन
 की  पोर  दिलाया  गया  है  कि  भारत  में  i0
 करोड़  से  भ्र धिक  लोग,  जिसमें  1  करोड़

 .
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 80  लाख  बच्चे  भी  शामिल  हैं,  सुभिक्ष  से
 पीड़ित  हैं;  कौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  सरकार  का  अनुमान
 इस  से  कहां  तक  मेल  खाता है  ?

 anu,  कृषि,  सामुदायिक  विकास  तथा
 सुधार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (भो  गोबिन्द
 मेगन:  (क)  सरकार  इस  सम्बन्ध  में
 खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  की  किसी  रिपोर्ट  से
 झबगत  नहीं  है  ।

 (ख)  केन्द्रीय  दलों  जिन्होंने  सूखा  से
 प्रभावित  राज्यों  का  दौरा  किया  था,  की
 रिपोर्टों  के  प्रनुसार  इन  राज्यों  में  लगभग
 500  लाख  व्यक्तियों  के  जिनमें  बच्चे  भी  हैं,
 कमी  से  प्रभावित  होने  का  प्रतिमान  है  |

 Fertilisers  for  Rabi  Crops
 °968.  Shri  M.  L.  Jadhav:  Will  the

 Minister  of  Food,  Agriculture,  Cem-
 munity  Development  and  Cooperation
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  rabi  campaign  this
 year  has  suffered  for  non-availability
 and  inadequate  supply  of  fertilisers;
 and

 (b)  the  measures  taken  for  the
 supply  of  adequate  quantities  of
 fertilisers  in  future  at  the  proper
 time:

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Dev  t  amd  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Mista):  (a)  Despite
 over-all  shortage  of  fertilisers  in  the
 country  during  1965-66,  the  require-
 ments  of  the  State  Governments  for
 Rabi  Campaign  were  met  in  full.

 (b)  Steps  are  being  taken  to  ex-
 pand  the  capacity  of  the  existing
 fertiliser  factories  and  also  to  set  up
 new  factories  for  increasing  the  indi-
 r  production.  Fertilisers  «re
 also  being  imported  in  larger  quanti-
 ties  every  year  to  fill  up  the  gap  bet-
 ween  the  demand  and  supply,  as  far
 as  possible.  As  a  result  of  these  mea-
 sures  the  availability  during  ‘1966-67
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 is  expected  to  be  9  lakh  tonnes  as
 against  approximately  6  lakh  tonnes
 in  1965-66.  In  order  to  arrange  supp-
 ly  of  adequate  quantities  of  fertilisers
 in  time  to  cultivatorg  transport  by
 road  to  supplement  rail  movement  is
 allowed,  Besides  off-season  rebate  is
 granted  to  State  Governments  to  en-
 courage  them  to  build  up  stocks  of
 fertilisers  in  their  godowns  in  advance
 of  the  manuring  season.

 बिहार  में  ere  उत्पादन

 *oe4.  श्व  लहु दन  चौधरी:
 शी  नमूना  प्रसाद  मण्डल  :

 क्या  wre,  कृषि,  सामुदायिक  विकास
 तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  बिहार  अनाज  के  मामले  में
 झात्मनिर्भर  है  शौर  यदि  नहीं,  तो  उस  राज्य
 में  अनाज  की  बधिक  कमी  कितनी  है;
 शौर

 (ल)  बालू  बच  में  बिहार  को  प्रदान
 देने  के  लिये  सरकार  क्‍या  कार्यवाही  कर
 रही  है  ?

 खाद्य,  जि,  सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार  भंसाली  में  राज्य-मंत्री  ी  गोविन्द
 सेवन)  :  (क)  एक  भ्रांत  वर्ष  में  बिहार
 खाद्यान्न  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  राज्य
 नहीं  है  1  तथापि,  भारत  जैसे  अल्प  विकसित
 देश  में  उत्पादन,  पिछले  वर्ष  के  शेष  स्टाक,
 प्रति  व्यक्ति  राय  शादी  पर  निर्भर  करते
 हुए  प्रति  वर्ष  खाद्यान्नों  की  खपत  में  पर्याप्त
 रूप  से  परिवर्तन  होता  रहता  है  ।  त:
 भारत  के  किसी  राज्य  में  किसी  वर्ष  विशेष  में
 खाद्यान्नों  की  कमी  का  अनुमान  लगाना
 कठिन  है  ।

 (स्व)  केन्द्रीय  सरकार  ने  समस्त  सप्लाई
 स्थिति  झकझोर  धन्य  कमी  वाले  राज्यों  की
 आवश्यकताओं  के  हिसाब  से  बिहार  को
 धनिक  से  उलरिक  मात्रा  में  खाद्यान्न  सप्लाई
 करने  की  व्यवस्था  की  है  1
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 जापानी  विशेषज्ञ

 * 965,  शी  प्रकार  लाल  बैरवा  :
 श्री  झोंककर  सिह  :
 श्री  ह्क्म  चंद  कछवाय  :
 शी  हिम्मत सिह का  :
 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :
 श्री  बसुमतारी  :

 क्या  खाद्य;  कृषि,  सामुदायिक  विकास
 तथा  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  जापान  के
 लोकोपकारी  संगठन  ने  भारत  की  खाद्य
 समस्या  के  सम्बन्ध  में  तकनीकी  जानकारी
 में  सहायता  देने  के  लिये  दो  हजार  जापानी
 इंजीनियरों,  विशेषज्ञों  तथा  क्ृषि-प्ौोगिक
 कर्मचारियों  की  सेवा  उपलब्ध  कराने  का
 प्रस्ताव  किया  है;  कौर

 (ख)  यदि  हां,  तो  वे  भारत  कब
 जायेंगे  शौर  उनका  खर्चे  कौन  देगा  ?

 खाद्य,  कृषि,  सामुदायिक  विकास  तथा
 साहूकार  मंत्रालय. में  उप-संत्री  (भी  प्यार
 मिथ)  :  (क)  तथा  (ख).  को  झाई०
 एस०  सी०  Uo  इन्टरनेशनल  (प्रौद्योगिक,
 आध्यात्मिक  तथा  उत्पादन  सम्बन्धी  उन्नति
 के  लिए  संगठन)  नामक  संगठन  ने  कृषि
 उत्पादन  कार्यक्रम  में  सहायता  देने  का  प्रस्ताव
 रखा  हे  किन्तु  क्यारियों  की  विशेष  संख्या
 की  पेशकश  नहीं  की  है  ।  संगठन  से  प्रार्थना
 की  गई  है  कि  वह  ब्यौरे  सहित  निश्चित
 प्रस्ताव  भेजे  ।  कोई  निर्णय  करने  से  पहले
 इस  मामले  में  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालय
 तथा  प्राधिकारों  विचार  करेंगे  ।

 Indian  Sailing  Vessels  for  Persian
 Gulf  Trade

 966.  Shri  P.  0.  Barman:
 Shri  B.  K.  Das:
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 Shri  8.  0.  Samanta:
 Shrimati  Savitrj  Nigam:

 Will  the  Minister  of  Traasport,
 Aviation,  Shipping  and  Tourism  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  ai  the  20th  meeting  of
 the  Indian  National  Shipping  Board,
 its  Chairman  drew  the  urgent  atten-
 tion  of  Government  about  the  lack  of
 avenues  of  profitable  employment  for
 Indian  sailing  vessels,  particularly  in
 Persian  Gulf,  trade  and  other  dis-
 abilities  suffered  by  the  Industry  on
 account  of  several]  other  factors  such
 ag  disparity  in  insurance  rates,  sur-
 charges  levied  at  certain  ports  and
 difficulty  in  obtaining  supplies  of  bun-
 ker  oil;  and

 (b)  if  so,  the  steps  proposed  to  be
 taken  jin  the  maiter?

 The  Minister  of  Transport,  Aviation,
 Shipping  and  Tourism  (Shri  Sanjiva
 Reddy):  (a)  Yes  Sir.

 (b)  The  Nationa}  Shipping  Board
 has  constituted  a  Sub-Committee  con-
 sisting  inter-alia  of  the  representa-
 tives  of  the  Sailing  Vessels  Industry,
 Ministries  of  Commerce,  Finance  (De-
 partment  of  Economic  Affairs),  and
 the  Indian  Insurance  Association,  to
 go  into  these  matters.  Further  action
 will  be  taken  on  receipt  of  the  recom-
 mendations  of  the  Board  in  the  matter.
 In  the  meanwhile  efforts  are  also
 being  made  by  the  Director  General
 of  Shipping  to  find  employment  for
 the  sailing  vessels  lying  idle.

 Tuticorin  Harbour
 °967,  Shri  Muthiah:  Will  the  Minis-

 ter  of  Transport,  Aviation,  Shipping
 and  Tourism  be  pleased  to  refer  to
 the  reply  given  to  Unstarred  Ques-
 tion  No.  750  on  the  8th  March,  966
 and  state:

 (a)  the  reasons  for  the  delay  in
 giving  approval  and  sanction  to  the
 detailed  project  report  and  estimate
 for  the  Tuticorin  Harbour  Project,
 even  after  the  Technical  Advisory
 Committee  had  given  its  concurrence
 fully;
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 (b)  the  reasons  for  not  calling  for
 tenders  for  the  main  harbour  works,
 in  spite  of  the  Technical  Advisory
 Committee’s  aproval  for  the  calling
 of  tenders;

 propose  to
 pending

 (c)  when  Government
 accord  sanction  to  all  the
 estimates;  and

 (d)  whether  Government  propose  to
 allot  more  funds  during  1966-67,  to
 complete  this  project  by  9697

 The  Minister  of  Transport,  Avia-
 tion,  Shipping  and  Tourism  (Shri
 Sanjiva  Reddy):  (a)  and  (b).  The
 revised  project  has  to  be  approved
 by  the  Planning  Commission.  A
 reference  has  been  made  to  them.

 (c)  and  (d).  The  main  harbour
 works  consist  of  the  construction  of
 the  northern  and  southern  break-
 waters,  the  provision  of  rail  and  road
 approaches  along  the  southern  break-
 water,  and  the  construction  of  the
 berths  at  the  seaward  end  of  the
 basin  enclosed  by  the  two  break-
 waters.  It  is  proposed  to  sanction  the
 construction  of  the  breakwaters  first
 as  they  will  take  time  and  the  berths
 can  be  built  only  when  the  break-
 waters  are  ready.  Already  an  expendi-
 ture  of  about  Rs.  5  crores  has  been
 incurred  on  the  preliminaries  relating
 to  this  project  and  the  construction
 of  the  breakwaters  upto  a  depth  of
 -3  metres.  The  construction  of  the
 breakwaters  from  -3  metres.  and  to
 -5  metres  has  recently  been  sanctioned.
 Further  estimates  relating  to  the  pro-
 ject  will  be  sanctioned  after  obtain-
 ing  the  concurrence  of  the  Planning
 Commission  and  the  Finance  Minis-
 try  to  the  annual  expenditure  involv-
 ed.

 Pulp-Wood
 °968.  Shri  D.  0.  Sharma:  Will  the

 Minister  of  Food,  Agriculture,  Com-
 munity  Development  and  Cooperation
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 is  a  shortage  of  pulp-wood  in  the
 country,  and
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 (b)  if  so,  the  steps  taken  or  pro-
 posed  to  be  taken  to  meet  the  same?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Shinde):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  Centrally  sponsored  scheme
 of  “Plantation  of  quick  growing
 species”  to  meet  the  raw  material
 requirements  of  paper  and  pulp  has
 been  included  in  the  Third  and  Fourth
 Five  Year  Plans.  Against  the  target
 of  +1,37,500,  acres  the  anticipated
 achievement  is  over  +1,70,000  acres  in
 the  Third  Five  Year  Plan.  In  the
 Fourth  Plan  it  is  proposed  to  plant
 an  area  of  0.00  lakh  acres  under  this
 scheme.

 Tourist  Hotels
 970,  Shri  Linga  Reddy:  Will  the

 Minister  of  Transport,  Aviation,  Ship-
 ping  and  Tourism  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Tourist  Hotels
 taken  up  under  the  Third  Plan  for
 construction  with  a  view  to  provide
 more  facilities  and  earn  foreign  ex-
 change  in  the  country;  and

 (b)  the  up-to-date  progress  made
 to  complete  them?

 The  Minister  of  Transport,  Aviation,
 Shipping  and  Tourism  (Shri  Sanjiva
 Reddy):  (a)  und  (b).  During  the  Third
 Five  Year  Plan,  the  Tourist  Depart- ment  took  up  the  construction  of  6
 Tourist  Bangalows  and  Retiring  Rooms
 at  places  of  tourist  interest.  These
 Tourist  Bangalows  have  a  bed  capacity
 varying  from  4  to  6  and  provide  faci-
 lities  which  correspond  to  facilities  in
 one  star  and  two  star  hotels.  Apart
 from  these  Tourist  Bangalows,  Govern-
 ment  set  up  3  hotels  during  the  Third
 Five  Year  Plan.  These  are:

 (i)  Laxmi  ViHas  Palace  Hotel,
 Udaipur.

 Gi)  Hotel  Ranjit,  New  Delhi.
 (iii)  Lodhi  Hotel,  New  Delhi.

 The  Tourist  Department  approves
 such  hotel  projevts  received  from  pri-
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 vate  parties  as  are  considered  ‘suitable
 tor  use  by  foreign  tourists.  During  the
 Tnird  Five  Year  Plan,  45  hotel  pro-
 jects  received  from  private  parties
 have  been  approved.

 Out  of  6  Tourist  Bangalows|Retir-
 ing  Rooms  taken  up  for  construction
 during  the  Third  Five  Year  Plan  by
 the  Tourist  Department,  5  have  been
 completed  and  one  is  nearing  comple-
 tion.  Out  of  45  hotel  projects  received
 from  private  parties,  2l  hotels  have
 been  completed,  l8  hotel  projects  are
 under  construction  and  the  remaining
 6  have  yet  to  be  taken  up  for  con-
 struction.

 Inter-State  Movement  of  certain
 Commodities

 *97l,  Shri  Bibhuti  Mishra:  Will  the
 Minister  of  Food,  Agriculture,  Com-
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 Shri  Bhagwat  Jha  Asad:
 Shri  8.  C.  Samanta:
 Shri  Subodh  Hansda:
 Shri  P.  RB.  Chakraverti:

 Will  the  Minister  of  Food,  Agricul-
 ture,  C  t  and
 Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Indian  Agricultural
 Research  Institute  has  demonstrated
 that  it  is  possible  to  increase  India’s
 paddy  output  four-fold,  by  taking  to
 certain  improved  methods  of  cultiva-
 tion;

 (b)  if  so,  the  steps  suggested  by  the
 Institute  in  this  behalf,  and

 Develop:

 (c)  the  stepg  taken  to  implement
 these  suggestions?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community

 munity  Development  and  Cooperati
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Gov-
 ernment  under  the  Defence  of  India
 Rules  have  got  over-riding  powers  and
 have  taken  into  its  hands  the  regu-
 lation  of  the  movements  of  ground-
 nut  cakes,  cotton  seeds,  rice  bran  and
 copra  oilcakes;  and

 (0)  if  so,  the  reasong  therefor?
 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-

 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Developmeat  and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  Yes,  Sir.
 The  State  Government  have  to  obtain
 prior  concurrence  from  the  Govern-
 ment  of  India  before  taking  action
 under  the  Defence  of  India  Rules  for
 regulation  of  the  movement  of  ground-
 nut  cakes,  cotton  seeds,  rice  bran  and
 copra  o#lcakes.

 (b)  This  has  been  done  to  ensure
 that  restrictions  on  the  free  movement
 of  these  commodities  within  the
 country  are  not  placed  by  the  State
 Governments  unilaterally  in  disregard
 of  the  interests  of  other  States  and
 the  country  as  a  whole.

 Improved  Methods  of  Cultivazen

 72,  Shri  ्  0.  Boroeah:
 Shri  Mm  L,  ह.

 D  t  and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  The  Insti-
 tute  has  demonstrated  on  cultivators’
 fields  in  two  villages  in  Delhi  State
 that  paddy  yields  could  be  increased
 nearly  four-fold.

 (b),  In  those  villages  scientific
 methods  of  paddy  cultivation  incor-
 porating  timely  transplanting  of  seed-
 lings  at  the  right  stage  of  growth,
 judicious  use  of  fertilisers  and  weed
 and  pest  control,  were  adopted  at  the
 suggestion  of  the  Institute.

 (९)  An  expanded  programme  of
 National  Demonstration  trials  for
 educating  the  farmers  on  the  scienti-
 fic  methods  of  paddy  cultivation,  is
 intended  to  be  taken  up  for  the  year
 1966-67,  stepping  up  the  number  of
 demonstrations  to  1,000.  These
 National  demonstrations  will  be  con-
 ducted  by  Agricultura]  Research  Cen-
 treslor  Teaching  Centres  throughout
 the  country  on  cultivators’  fields.
 Cultivation  of  Mexican  Dwarf  Wheat

 #973.  Shri  Shree  Narayan  Das:  Will
 the  Minister  of  Food,  Agriculture,
 Community  Development  and  Co-
 operation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  ig  a  fact  that  the
 Centre  has  released  the  Mexican  dwarf
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 -wheat  variety  ‘Sonora  64’  for  cultive-
 tion  during  the  rabi  season  this  year;

 (b)  the  area  sown  with  this  variety;

 (c)  how  this  variety  of  wheat  has
 fared  with  regard  to  growth  and  what
 is  the  prospect  so  far  observed;  and

 (d)  whether  any  special  variety  of
 paddy  is  being  released  for  being  sown
 during  the  next  kharif  crop?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  A  Central
 Variety  Release  Committee  constituted
 for  the  purpose  has  released  the  Mexi-
 can  dwarf  wheat  variety  Sonora  64
 at  its  meeting  held  on  l0th  January,
 1966.

 (b)  The  information  is  being
 obtained  from  the  State  Governments
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the
 Sabha,  as  soon  as  it  is  received.

 (९)  The  performance  of  the  variety
 as  judged  from  its  present  growth  and
 stand  appears  to  be  encouraging.  With
 the  use  of  optimum  inputs  this  variety
 is  capable  of  giving  an  additional  pro-
 duction  of  one  tonne  of  grain  per  acre
 under  proper  agronomic  conditions.

 (d)  Yes,  the  Central  Variety  Re-
 lease  Committee  at  its  meeting  held
 on  l0th  January,  1966,  approved  the
 release  of  Taichung  Native  I  variety
 of  paddy.

 Coastal  Shipping
 94,  Shri  Yashpal  Singh:  Will  the

 Minister  of  Transport,  Aviation  Ship-
 Ping  and  Tourism  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  National  Shipping
 Board  has  submitted  a  Report  for  solv-
 ing  the  problems  of  the  coastal  ship-
 ping;

 (b)  if  so,  the  salient  features  there-
 of;  and

 (c)  the
 therete?

 reaction  of  Government
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 The  Minister  of  Transport,  Aviation,
 Shipping  and  Tourism  (Shri  Sanjiva
 Reddy):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  gist  of  the  recommendations
 is  laid  on  the  Table  of  the  House.
 (Placed  in  Library.  See  No.  LT-5979/
 66).

 (c)  The  various  recommendations  of
 the  Sub-Committee  and  the  report  of
 the  Board  thereon  are  beign  examined.

 फालतू  बुरों  को  कली  के  कारण  बिल्ली
 परिवहन  की  बेकार  पड़ी  बसे

 975,  भी  झंकार  लाल  बैरवा  :
 हम  झंकार  सिंह  :
 भी  हकम  पद  कछवाय  :

 क्या  परिवहन,  उड्डयन,  ौबहन  तथा
 कठिन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  फालतू  पुजो
 के  आयात  के  लिए  अपेक्षित  बिदेशी  मुद्रा  की
 कमी  के  कारण  दिल्ली  परिवहन  को  200  से
 अधिक  बसें  बेकार  पड़ी  हैं;  भर

 (@)  यदि  हां,  तो  उसके  लिए  फालन
 पुजो  का  भायात  करने  के  लिए  भ्रपेक्षित
 विदेशी  मुद्रा  मंजूर  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 परिवहन,  उड्डयन,  सौ बहन  तथा  पर्यटन
 मंत्री  (धी  संजीब  रेडडी):(क)  जी  नहीं.
 फिलहाल  केबल  332  गाड़ियां  बेकार  हैं  t

 (a)  जरूरी  फालतू  पुजो  के  आयात
 के  लिये  i965-66  में  दिल्‍ली  परिवहन
 संस्थान  को  i2  लाख  रुपये  के  मूल्य  का
 रायात  लाइसेंस  दिया  गया  था  इस  प्रयोजन
 के  लिये  संस्थान  की  पूरी  मांग  की  पूर्ति  विदेशी
 मुद्रा  स्थिति  की  भ्रत्यधिक  कमी  के  कारण
 नहीं  की  जा  सकी  t

 जयंती  लिविंग  कम्पनी

 976.  भी  gun  we  कश बाय  :
 Bro  राम  मनोहर  लोहिया  :
 शी  मौर्य  :
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 wt  Wo  मो०  बालों  Supply  ef  Milk  Powder  to  Indla  by
 ¥  A.  0 भी  बसु सतारी

 श्री  wo  Wo  went:  "978,  Shri  p,  com  Borooah:
 tt  हरि

 Shri  M,  L  Dwivedi:
 हरि  विष्णु  कामत  Shri  Bhagwat  Jha  Asad:

 क्या  परिवहन,  उददशयन,  नौवहन तथा
 पेंशन  मंत्री  !  मार्च,  1966.  के  प्रतारांकित
 प्रश्न  संख्या  3il  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  जयंती  शिपिंग  कम्पनी  के
 काम  काज  के  बारे  में  लगाये  गये  प्राणों
 को  जांच  कर  ली  गई  है;

 (ख)  यदि  हां,  तो  उसका  क्‍या  परिणाम
 निकला  है  कौर  उस  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है;  कौर

 (ग)  यदि  नहीं,  तो  विलम्ब  के  क्‍या
 कारण  हैं  ?

 परिवहन,  उड्डयन,  सौ बहन  तथा  पर्यटन
 मंत्री  (भी  संजीव  रेड्डी):  (क)  मामले  को
 भ्र भी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 (ख)  शौर  (ग).  प्रश्न  नहीं  उठता  1

 Chemicalization  of  Agriculture
 "977.  Shri  D.  C.  Sharma:  Will  the

 Minister  of  Food,  Agriculture,  Com-
 munity  Development  and  Cooperation
 be  pleused  to  state:

 (a)  whether  any  steps  have  been
 taken  for  chemicalisation  of  agricul-
 ture  in  the  country;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  this
 could  help  considerably  in  solving  the
 food  problem;  and

 (c)  if  so,  the  efforts  proposed  to  be
 made  in  this  direction?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Devel  t  and  C  th  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  to  (c).  A
 statement  is  laid  on  the  table  of  the
 House.‘  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-5980'66].

 Shri  8,  C.  Samanta:
 Shri  Subodh  Hansda:
 Shri  P.  R.  Chakraverti:

 Will  the  Minister  of  Food,  Agricul-
 ture,  C  unity  Dev  and
 Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  F.A.O.  has  offered
 to  supply  milk  powder  to  India;

 (b),  if  so,  how  much  and  on  what
 terms;  and

 (c)  whether  any  agreement  has
 been  reached  in  that  direction?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Dev  and  C  tion  (Shri
 Govinda  Menon):  (a)  and  (b).  The
 World  Food  Programme  which  is  an
 affiliate  organisation  of  the  F.A.O.  has
 agreed  to  make  available  about
 7,300  metric  tons  of  skim  milk  powder
 to  India.  The  powder  is  for  free  dis-
 tribution  in  the  scarcity  areag  of  the
 country,

 (९)  Yes.

 Karwar  Port
 °979.  Shri  Linga  Reddy:  Will  the

 Minister  of  Transport,  Aviation,  Ship-
 ping  and  Tourism  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Government  of
 Mysore  has  represented  that  the  deve-
 lopment  of  Karwar  Port  should  be
 taken  up  as  a  Centrally  sponsored
 scheme;

 (b)  if  so,  the  action  taken  thereon;
 and

 (c)  the  amount  spent  so  far  on  the
 development  of  the  Karwar  Port?

 The  Minister  of  Transport,  Aviation,
 Shipping  and  Tourism  (Shri  Sanjiva
 Reddy:  (a)  to  (०).  The  Intermediate
 Ports  Development  Committee  recom-
 mended  in  960  that  Karwar  should  be

 loped  in  two  stages;  the  first  stage
 being  development  into  an  efficient
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 fair-weather  port  capable  of  handling
 5  lakhs  tons  of  iron  ore,  one  lakh  ton
 of  mananese  ore  and  50,000  tons  of
 general  cargo  per  year.  The  second
 stage  envisaged  the  conversion  of
 Karwar  into  an  all-weather  port  with
 one  berth,  provided  experiments  pro-
 ved  that  the  maintenance  dredging  re-
 quired  was  not  excessive.  This  work
 was  to  be  taken  up  only  after  the
 traffic  exeeded  the  limit  of  5  lakh
 tons  per  year  and  there  was  economic
 justification  for  further  development.
 The  Mysore  Government  has  incurred
 an  expenditure  of  Rs,  27.59  lakhs  dur-
 ing  the  Third  Five  Year  Plan  on  the
 first  stage  works  at  Karwar  against  an
 approved  provision  of  Rs.  32.3  lakhs
 in  the  Central  Sector.  The  cost  of  the
 second  stage  works  was  to  be  borne
 from  the  State  Sector,  As  regards  the
 second  stage  works,  the  Government
 of  Mysore  had  incurred  an  expendi-
 ture  of  Rs,  .6  lakhs  upto  3Ist  Decem-
 ber,  1965,  The  State  Government  has
 prepared  a  project  report  for  the  se-
 cond  stage  development  of  Karwar.
 The  cost  of  developing  Karwar  as  an
 all-weather  port  is  estimated  at  Rs,  2
 crores.  The  State  Government  have
 since  proposed  that  provision  should
 be  made  in  the  Centra]  Sector  of  the
 Fourth  Five  Year  Plan  for  the  deve-
 lopment  of  Karwar,  including  the  pro-
 vision  of  mechanical  ore  handling
 equipment.  All  the  proposals  relat-
 ing  to  the  Fourth  Plan  for  intermedi-
 ate  and  minor  ports  are  at  present
 unde->  examination.

 Modern  Techniques  in  Farming

 "980.  Shri  0.  0.  Sharma:  Will  the
 Minister  of  Food,  Agriculture,  Com-

 ity  Devel  and  C  ration
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  steps  have  been
 taken  to  educate  farmers  in  the  coun-
 try  with  the  modern  techniques  in
 farming;

 (b)  if  so,  what  they  are  and  the
 areas  in  which  they  have  been  under-
 taken;  and
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 (c)  with  what  results?
 The  Deputy  Minister  in  the  Minis

 try  of  Food,  Agriculture  Community
 ev!  and  C  tion  (Shri

 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  to  (c).  A
 statement  is  laid  on  the  Table  of  the
 House.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-598/66].
 Kerala  Road  Transport  Corporation

 ‘3214.  Shri  A.  हूं,  Gopalan:  Will  the
 Minister  of  Transport,  Aviation,  Ship-
 Ping  and  Tourism  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Kerala  Road  Trans-
 port  Corporation  has  decided  to  natio-
 nalise  certain  bus  routes  in  Malabar;
 and

 (b)  if  so,  when  and  which  are  the
 routes?

 The  Minister  of  Transport,  Avia-
 tion,  Shipping  and  Tourism  (Shri
 Sanjiva  Reddy):  (a)  and  (b).  The
 Kerala  State  Road  Transport  Corpora-
 tion  proposes  to  operate  bus  services
 on  the  following  4  routes,  to  supple-
 ment  the  existing  services  on  those
 routes  or  portions  thereot:-

 (i)  Ernakulam  _  Payyannur.
 (ii)  Kozhikode  Mananthoddy.
 (iii)  Ernakuam  Palghat.
 (iv)  Cannanore  Kasargode.

 Since  the  formalities  prescribed  under
 the  Motor  Vehicles  Act,  1939,  have
 not  yet  been  completed  in  respect  of
 all  the  routes  mentioned  above,  it  is
 not  possible  to  indicate  when  the  Cor-
 poration  will  start  operating  on  them.

 Soil  Conservation

 ‘3215.  Shri  A.  K.  Gopalan:  Will  the
 Minister  of  Food,  Agricature,  Com-

 lopment  and  0  tion
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  District  Develop-
 ment  Committee  of  Alleppey  district
 have  decided  to  undertake  sof]  con-
 servation  work;
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 (b)  if  80,  in  how  many  Panchayats
 and  in  how  many  acres;

 (c)  whether  the  Committee  have
 decided  to  widen  and  deepen  4-mile
 long  irrigation  canal  at  Aroor;  and

 (d)  if  so,  the  amount  proposed  to  be
 spent  thereon?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community

 and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  Yes  Sir.
 Dev

 (b)  In  5  Panchayats  an  area  of  about
 i2,600  acres  is  likely  to  be  covered  by Soil  Conservation  Schemes  which  are
 either  under  tion  or  are  propos ed  to  be  undertaken.  Further,  Schem-
 es  covering  an  additional  area  about
 15,300  acres  in  4  Panchayats  are  under
 examination  of  the  State  Government.

 (c)  No,  Sir,  There  is  no  proposal
 under  the  programme  of  Soil  Conser-
 vation  for  canal  construction  in  Arror.
 But  the  District  Land  Development
 Committee  for  Alleppey  propose  to
 widen  und  deepen  Ayroor  Valiya
 Thodu,  in  Thiruvella  Taluk,  for  a
 distance  of  about  4  miles.

 (d)  Does  not  arise.
 ‘Abolition  ०:  Marketing  in  Rice  in

 Kerala
 32i6.  Shri  A,  K.  Gopalan:  Will  the

 Minister  of  Food,  Agriculture,  Com-
 munity  De  and  Cooperation

 “be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  free
 marketing  in  rice  has  been  abolished
 in  Kerala;

 (b)  whether  there  is  a  scheme  to
 popularise  wheat  products  in  Ernaku-
 lam  and  Trivendrum;

 (c)  whether  besides  wheat,  maida
 and  rava  packets  will  be  avilable;

 (d)  the  price  of  each  packet;  and
 (e)  whether  Government  have  any

 scheme  to  introduce  it  in  each  district?
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 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community

 ६  and  Cooperation  (Shri
 (a)  No,  Sir.

 Dev
 Govinda  Menon):

 (b)  and  (e).  Every  emdieavour  is
 being  made  to  popularize  wheaf  and
 wheat  products  in  the  whole  of
 Kerala.

 (९)  Yes,  Sir.
 (d)  The  retail  selling  price  of  nffida

 is  86  Paise  per  Kilogram  and  that  of
 suji  98  Paise  per  Kilogram.
 Governmest  Employees  Consumers’

 Co-operative  Stores
 32i7.  Shri  Lakhmu  Bhawani:  Will

 the  Minister  of  Food,  Agriculture,
 Community  Development  and  Co-
 operation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the
 Government  Employees  Consumers’
 Co-operative  Stores  established  by
 various  offices  in  the  Capital  are  not
 working  upto  the  mark;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and
 (c)  the  steps  taken  to  normalise

 their  working?
 The  Deputy  Minister  in  the

 Ministry  of  Fool,  Agriculture,  Com-
 munity  Development  and  Coopera-
 tion  (Shri  Shyam  Dhar  Misra):
 (a)  No,  Sir,  The  Central  Govern-
 ment  Employees  Co-operative  Con-
 sumer  Stores  are  all  running  satis-
 factorily.  Of  the  thirtythree  stores
 in  other  Government  offices,  only
 five  sustained  minor  trading  losses
 last  year,  but  on  the  whole  the  per-
 formance  of  all  the  stores  has  been
 satisfactory.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 Prices  of  Coconut  oil  and  Copra
 3218,  Shri  Vasudevan  Nair:

 Shri  Wartor:
 Will  the  Minister  of  Food,  Agricul-

 ture,  C  Development:  and
 Cooperation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  prices  of  Coconut
 oil  and  Copra  have  registered  a  steap
 fall  recently;
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 (b)  if  so,  the  extent  of  the  fall
 in  prices;  and

 (c)  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the
 Ministry  of  Food,  Agriculture,  Com-
 munity  Development  and  Coopera-
 tion  (Shri  Shyam  Dhar  Misra):
 (a)  There  has  been  some  decline  in
 prices  of  coconut  oi]  and  copra  since
 November,  1965,

 (b)  The  extent  of  fall  in  prices  is
 indicated  in  the  Statement  showing
 weekly  prices  since  November,  1965,
 laid  on  the  Table  of  the  House.
 (Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 5982/66).

 (c)  The  decline  in  prices  at  this
 time  of  the  year  is  partly  seasonal,

 trouble  to  LA.C,  Viscount
 at  Dabolim

 8219,  Shri  Ram  Harkh  Yadav:  Will
 the  Minister  of  Transport,  Aviation,
 Shipping  and  Tourism  be  pleased  to
 state:

 Engine

 (a)  whether  the  Indian  Airtmes
 Corporation’s  Viscount  which  took  off
 to  Bombay  from  Dabolim  with  40
 passengers  suddenly  developed  engine
 trouble  on  the  morning  of  707
 March,  966  and  returned  to  the  Air-
 port  immediately;  and

 (b)  if  so,  the  detaily  thereof?
 The  Minister  of  Transport,  Avia-

 tion,  Shipping  and  Tourism  (Shri
 Sanjiva  Reddy):  (a)  and  (b).  Yes,
 Sir.  An  Indian  Airlines  Corporation’s
 Viscount  with  44  passengers  on
 board  made  a  precautionary  landing
 at  Dabolim  on  the  llth  March,  1966,
 due  to  smoke  and  burning  smell  in
 the  cockpit,  soon  after  it  had  taken
 off  for  Bombay  from  the  same  air-
 port.  All  the  passengers  and  crew
 were  reported  safe.  The  investiga-
 tion  established  that  an  electrical  in-
 verter  had  overheated,  thus  causing
 smoke  and  burning  smell.

 Farm  at  Ambalavayal
 3220.  Shri  Vasudevan  Nair:  Will

 the  Minister  of  Food,  Agriculture,
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 Community  Development  and  (Co-
 operation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  workers  in  the
 Government  farm  at  Ambalavayal,
 Kerala  State  have  submitted  a  memo-
 randum_  to  Government;

 (b)  if  so,  the  main  point  thereof;
 (c)  whether  Government  have

 any  decision  thereon,  and  if  so,  the
 nature  thereof;  and

 (d)  if  not,  when  a
 likely  to  be  taken?

 The  Deputy  Minister  in  the
 Ministry  of  Food,  Agriculture,  Com-
 munity  Development  and  Coopera-
 tion  (Shri  Shyam  Dhar  Misra):
 (a)  to  (d).  The  required  information
 is  being  collected  from  the  Kerala
 State  and  will  be  placed  on  the  Table
 of  the  Sabha  as  soon  as  it  is  received.

 ७क  शाव्ट्राय  राजपथ  के  लिये  भूमि  का  दर्जन

 3221.  श्री  विभूति  सिख  :
 शी  wo  ato  तिथारी  :

 क्या  परिवहन,  उड्डयन,  नौवहन  तथा
 पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  बरियारपुर
 गांव  के  किसानों  की  भ्रमणी  से  अच्छी  भूमि
 बिहार  के  चम्पा रन  जिले  में  मोतीहारी  से
 हो  कर  काठमाण्डू  तक  जाने  बाले  राष्ट्रीय
 राजपथ  के  लिये  भ्रधिग्रहीत  कर  ली  गई  है,
 जबकि  यहां  पर  इस  काम  के  लिये  अरन्य  भूमि
 उपलब्ध  थी;  शौर

 (ख)  मदि  हां,  तो  क्‍या  कोई  ऐसा
 प्रस्ताव  विचाराधीन  है  जिससे  कि  किसानों
 के  साथ  न्याय  किया  जाये  ?

 परिवहन,  उड्डयन,  बौ बहन  तथा  पर्यटन
 मंत्री  (की  संजय  रेडडी):(क)  घोर  (ख).
 मुख्य  मार्ग  संख्या  28-ए  के  लिये  मोतीहारी  के
 पास  एक  बाहरी  सड़क  बनाते  के  लिये  बरियार-
 पुर  के  ग्रामवासियों  की  भूमि  अधिग्रहण  की
 गई  है,  इस  बाहरी  सड़क  के  लिये  तीन  वैकल्पिक
 रेखांकनों  पर  विचार  किया  गया  |  एक

 decision  is
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 रेखांकन.  उचित  न  था  क्‍योंकि  वह  मोतीहारी
 कस्बे  में  घनी  बस्ती  से  होकर  जाता  था  शौर
 उसके  भ्रन्तगंत  कई  पक्के  मकानों  का  भ्र धि-
 ग्रहण  करना  पड़ता  था  ।  दूसरा  रेखांकन  भी
 उचित  न  समझा  गया  क्‍योंकि  वह  दो  स्थानों
 पर  झील  से  होकर  गुजरता  था  ।  इस  रेखांकन
 का  भाखरी  टुकड़ा  सिधाई  गांव  से  होकर  भी
 गुजरता  था  ।  तरन्त  में  वही  एक  रेखांकन
 सबसे  उचित  समझा  गया  जो  कस्बे  की  घनी
 झ्राबादी  कौर  झील  को  छोड़कर  गुजरता  था  |
 इस  रेखांकन  से  अच्छे  ज्यामितिक  लक्षणों  की
 व्यवस्था  भी  हो  जाती  है  ।

 इस  बाहरी  सड़क  के  लिये  जिन  ग्राम-
 वासियों  की  भूमि  भप्रधिग्रहण  की  गई  है  उन्हें
 राजीव  भ्र धि कारियों  द्वारा  किये  गये  मूल्यांकन
 के  ग्रा धार  पर  उचित  क्षतिपूर्ति  दी  जायेगी  ।

 Regional  Research  Centre  of  Forest
 Research  Inatitute

 3222.  Shri  Yashpal  Singh:
 Sbri  Bagri:
 Dr.  Ram  Manohar  Lobia:
 Shri  Utiya:

 Will  the  Minister  of  Food,  Agri-
 culture,  Community  Development  and
 Cooperation  be  pleased  to  refer  to
 the  reply  given  to  Unstarred  Question
 No.  2004  on  the  7th  December,  965
 and  state:

 (a)  the  progress  made  so  far  in
 the  establishment  of  the  Regional
 Research  Centre  of  the  Forest  Re-
 scarch  Institute;

 (b)  whether  estimates  have  been
 prepared  in  this  regard;  and

 (c)  if  so,  the  full  details  thereof?
 The  Deputy  Minister  in  the  Min-

 istry  of  Food,  Agricultare,  Comma-
 nity  Development  and  Cooperation
 «Shri  Shinde):  (a)  The  Madhya  Pra-
 desh  Government  have  intimated
 that.  out  of  about  257  acres  selected
 for  the  proposed  research  centre,
 they  have  so  far  acquired  231,86
 acres  for  handing  over  to  the  Gov-
 ernment  of  India.
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 Central  Public
 have  been  re-

 estimates,

 (9)  and  (ec).  The
 Works  Department
 quested  to  prepare  the
 which  are  awaited,

 Bridge  at  Kolaghat
 3228.  Shri  S.  C.  Samanta:

 Shri  Subodh  Hansda:
 Shri  P.  C.  Borooah:
 Shri  M.  L.  Dwivedi:
 Shri  Bhagwat  Jha  Azad:

 Will  the  Minister  of  Transport,  Avia-
 tion,  Shipping  and  Tourism  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  up-to-date  progress  made
 for  the  construction  of  a  road  bridge
 at  Kolaghat  on  the  Rupnarain  river
 on  National  Highway  No.  6;

 (b)  whether  it  will  be  completed
 by  i966;  and

 (c)  the  progress  of  work,  yearwise
 since  the  decision  was  taken  and
 tender  was  accepted?

 The  Minister  of  Transport,  Aviation,
 Shipping  and  Tourism  (Shri  Sanjiva
 Reddy):  (a)  The  progress  on  the  con-
 struction  of  the  Rupnarain  Bridge  at
 Kolaghat  on  National  Highway  No.  6
 is  67  per  cent  (upto  l5th  March,  1966).

 (9)  All  the  beams  of  the  super-
 structure  are  expected  to  be  launched
 by  December,  966  and  the  bridge
 made  traffic  worthy  by  the  end  of
 December,  1966.

 (c)  The  tender  for  the  work  was
 accepted  in  May  96l.  The  contrac-
 tors.  started  work  physically  only  in
 February,  962  but  the  intervening
 period  was  utilised  for  the  collection
 of  materials  and  machinery  and  the
 preparation  of  drawings  and  designs.
 The  year-wise  progress  since  the
 physical  start  of  the  work  is  given
 below:

 1961-62  4.0  per  cent.
 1962-68,  2l  per  cent
 1963-64  9.5  per  cent
 1964-65  6.5  per  cent.
 1965-66  6.0  per  cent
 (upto  I5th
 March,  966)  67.0  per  cent.
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 Roads  in  Bikaner
 3225.  Shri  Karni  Singhji:  Will  the

 Minister  of  Transport,  Aviation,  Ship-
 ping  and  Tourism  be  pleased  ot  state
 when  the  construction  of  Delhi-
 Bikaner,  Bikaner-Ganganagar  and
 Bikaner-Phalodi  roads  will  be  com-
 pleted?

 The  Minister  of  Transport,  Aviation,
 Shipping  and  Tourism  (Shri  Sanjiva
 Reddy):  All  the  three  roads  are  likely
 to  be  completed  by  the  middle  of
 1968.  Regarding  Delhi-Bikaner  road,
 the  section  under  construction  is
 Hissar-Bikaner.  There  is  already  an
 existing  road  between  Delhi  and  Hissar
 as  part  of  National  Highway  No.  10,

 Joint  Stoek  Seed  Farms
 3226.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Shri  M.  Rampure:
 Shri  M.  R.  Krishna:
 Shri  Sidheshwar  Prasad:

 Will  the  Minister  of  Food,  Agricul-
 ture,  Community  Development  and
 Cooperation  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question
 No.  868  on  the  l8th  November,  965
 and  state:

 (a)  whether  the  scheme  to  estab-
 lish  Joint  Stock  Companies  on  waste
 Iand  for  seed  farms  has  since  been
 considered  and  finalised  by  the  Plan-
 ning  Commission;  and

 (b)  if  so,  the  broad  details  thereof?
 The  Deputy  Minister  in  the  Mintis-

 try  of  Food,  Agriculture,  Commanity
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Mista):  (a)  and  (b).
 This  matter  was  considered  and  found
 not  practicable.

 Insecticides
 3227.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:

 Will  the  Minister  of  Food,  Agricul-
 tare,  Community  Development  and
 Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  percentage  of  tota]  acreage
 of  land  under  plough  in  different
 States  covered  by  spraying  insecti-
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 cides  for  plant  protection  for  different
 crops  during  the  last  year;  and

 (b)  the  quantity  of  insecticides
 imported  during  the  above  period?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  About  0  per
 cent  of  the  total  acreage  of  land  under
 plough  in  different  States  was  treated
 with  plant  protection  measures  during
 1964-65.  The  crop-wise  figures  are
 not  yet  available.

 (b)  About  37,000  tons  of  pesticidal
 formulations  were  used  during  ‘1964-
 65,  out  of  which  roughly  one-third
 was  imported.

 erera  के  ग्रा यात  के  लिये  समुद्री  जहाज

 3228.  भी  बिभूति  मिशा  :  क्‍या  शाथ,
 कृषि,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  विभिन्न  देशों  से  खाद्यान्न  का
 झायात  करने  के  लिये  कित  किन  देशों  से
 समुद्री  जहाज़  मांगे  गये;

 ्)  कौन  कौन  से  देश  जहाज़  देने  को
 तैयार  हैं;  कौर

 (ग)  अरब  तक  कितने  जहाजों  द्वारा
 तथा  कितनी  मात्रा  में  खाद्यान्न  भारत  में  लाने
 का  प्रबन्ध  किया  जा  चुका  है  ?

 wre,  कृषि,  सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार  भंसाली  में  राज्य  मंत्री  (भी  गोबिन्द
 बनने:.  (क)  से  (ग).  विमान  कमी  की
 स्थिति  को  दूर  करने  के  लिये  खाद्यान्नों  की
 प्रत्याशित  भारी  आयात  के  संदर्भ  में  प्रास्ट्रेलिया,
 प्रतिक्रिया,  प्र्जजटाइना,  बैलजियम,  कनाडा,
 हेन्माकं,  फ्रांस,  ग्रीस,  इटली,  जापान,  मीदरलैण्ड,
 न्यूजीलैण्ड,  नावें,  सूडान,  स्विट्जरलैण्ड,  ब्रिटेन,
 बेटी,  पश्चिमी  जर्मनी,  युगोस्लाविया  पौद
 सोवियत  रूस  से  नौ-परिवहन  सम्बन्धी
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 waren,  जिसमें.  भाड़े  को  क्‍्रदायगी  के  लिये
 वित्तीय  सहायता  सम्मिलित  है,  मांगी  गयीं
 है  ।  केवल  युगोस्लाविया  सरकार  ने  कुल
 लगभग  20,000  टन  की  क्षमता  के  दो
 जहाज़  प्रत्येक  को  एक  या  दो  चक्कर  लगाने
 के  लिये  किरायें  परे  देने  की  पेशकश  की  है  ।
 क्योंकि  हमें  सामान्य  रूप  में.  भ्रपेक्षित,  संख्या  में
 जहाज  किराये  पर  मिल  सकते  हैं  इसीलिये
 इसे  लेने  के  लिये  इन्कार  कर  दिया  गया
 कब  तक  जहाज़  देने  के  लिये  कोई  निश्चित
 प्रस्ताव  नहीं  मिला  है  1

 बीज  फोर्सों  का  स्थापित  किया  जाना

 3229.  श्री  विभूति  सिर  :
 गयी  औंकार  खाल  बैरवा  :
 शी  यशपाल  सिह
 sft  लीग  रेडडी .

 क्‍या  तवा,  कृषि,  सामुदायिक  विकास
 ला  सहकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:

 (क)  अरब  तक  कितने  बीज  फार्म
 स्थापित  किये  गये  हैं  कौर  ऐसे  कितने  फार्म
 स्थापित  किये  जाने  की  योजना  विचाराधीन  है;

 (ख)  ये  बोज  फार्म  किन-किन  राज्यों  में
 कहां-कहां  पर  स्थापित  किये  गये  हैं  भ्रमणा-
 स्थापित  किये  जायेंगे;

 (ग)  ये  कौन-कौन  सी  फसलों  के  लिए
 होंगे;

 (4)  ये  फार्म  कितने  बीज  तैयार  कर

 सकेंगे;

 (2)  किसानों  को  किस  दर  पर  विभिन्न
 प्रकार  के  बीज  दिये  जायेंगे;  और

 (च)  क्‍या  सरकार  ने  एक  ऐसी  योजना
 बनाई  है  जिससे  सभी  प्रकार  के  बीज  किसानों
 को  स्वतः  उपलब्ध  कराये  जा  सकें  ?

 are,  कुच,  सामुदायिक  विकास  तथा
 सहकार  उप-मंत्री  (औ  इयामघर  सिन)  !
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 (क)  से  (=).  भ्रपैक्षित  जानकारी  राज्य
 सरकारों  /संघ-  क्षेत्रों  से.  इकट्ठी'  की  जा
 रही  है  और  मिलते  हीं  सभा-पटल  पर  रख
 दी  जायेगी  ।

 Jute  Development  Council
 3230.  Shri  P.  R.  Chakraverti:  Will

 the  Minister’  of  Food,  Agriculture,
 Community  Development  and  Co-
 Operation  be  pleased  to  state:

 (8)  whether  Government  have  set
 up  a  Jute  Development  Council;

 (b)  if  so,  the  composition  of  the
 Council;  and

 (ec)  whether  the  Council  will  con-
 sider  the  development  programmes  in
 respect  of  allied  fibres  as  well?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  Yes.

 (b),  A  statement  is  laid  on  the
 Table  of  the  House.  [Placed  in  Lib-
 rary,  See  No.  LT-5983/68}.

 (c)  Yes,

 Aid  from  Netherlands  to
 Food  shortage

 323l.  Shri  P.  R.  Chakraverti:
 Shri  M.  Rampure:
 Shri  Mohammed  Koya:

 improve

 Will  the  Minister  of  Food,  Agricul-
 ture,  C  y  Devel  and
 Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Netherlands  Gov- ernment  have  agreed  to  grant  aid  to
 India  to  help  improve  her  agriculture
 in  view  of  the  present  food  shortage
 in  the  country;

 (b)  whether  Government  have
 accepted  the  aid  undertaking  to  carry
 out  specific  projects;  and

 (९)  if  so,  the  terms  of  the  agree-
 ment?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Devel  mt  and  Cooperati  (Shrt
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 Swyam  Dhar  Misra):  (a)  Netherlands
 Government  have  offered  million
 guilders  as  a  gift  for  a  project  to
 improve  agriculture  in  India.

 (b)  Phe  Government  of  India  have
 welcomed  the  offer  and  proposed  its
 utilisation  for  a  programme  of  culti-
 vation  of  high  yielding  variety  of
 millets  in  about  12,000,  acres  in  a
 drought  affected  district  in  Maha-
 rashtra  State.

 (c)  The  matter  is  still  under  the
 consideration  of  the  Netherlands
 Government.

 Ration  Quota  in  West  Bengal
 3232.  Shri  Subodh  Hansda:  Will

 the  Minister  of  Food,  Agriculture,
 Community  Development  and  Co-
 eperation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Govérnment  are  aware
 that  the  quantity  of  food  supplies  per
 ration  card  to  each  individual  in  West
 Bengal  is  less  than  in  other  States
 where  it  has  been  introduced;  and

 (b)  if  so,  whether  Centre  has  taken
 any  steps  to  remove  this  disparity?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Govinda  Menon):  (a)  The  quantum
 of  ration  in  the  statutorily  rationed
 areas  in  West  Bengal  has  recently
 been  increased  to  2  kilograms  per
 adult  per  week.  This  quantum  is  not
 lower  than  that  fixed  under  statutory
 rationing  in  other  States.

 (b)  Does  not  arise.
 Tourist  Centres  in  Orissa

 3233,  Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Shri  Dhaleshwar  Meena:

 Will  the  Minister  of  Transport,
 Aviation,  Shipping  and  Tourism  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  there  is  any  proposal
 to  develop  a  few  tourist  centres  in
 Orissa  during  1966-67;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and
 (c)  the  details  of  the  existing  tourist

 centres  in  Orissa  which  have  been
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 developed  during  1084-65,  and  1965-66,
 so  far?

 The  Minister  of  Transport,  Aviation,
 Shipping  and  Tourism  (Shri  Sanjiva
 Redify):  (a)  and  (b).  During  1966-67,
 it  is  proposed  to  complete  the  Tourist
 Bungalows  (Class  II)  at  Konarak  and
 Rambha.  No  new  scheme  has  been
 included  in  the  Annual  Plan  for  1966-
 67  of  the  Central  Government.  How-
 ever,  there  is  a  scheme  for  the  inte-
 grated  development  of  Konarak  during
 the  Fourth  Plan.

 (c)  During  the  years  1964-65,  and
 1985-66  the  construction  of  the  Tourist
 Bungalows  (Class  II)  at  Konarak  and
 Rambha_  continued.  However,  the
 following  tourist  schemes  in  Orissa
 were  undertaken  and  completed  during
 the  Second  and  Third  Plan  periods:

 Actual  cost
 Bhubaneshwar  :

 Tourist  Bangalow  Class  I  Rs.  /2,16,000/-
 Tourist  Bangalow  Class  IJ  Rs.  +150,000/-
 Tourist  Bureau  Rs.  4,000/-

 Puri:
 Tourist  Bungalow  Class  II  Rs.  +450.000/-
 Tourist  Bureau  Rs.  By  00/-

 Konarak  :
 Tourist  Bangalow  Class  I  Rs.  2,06,000/-

 Rourkeia  and  Hirakud  :
 Tourist  Bureau  Rs.  36,000/-

 Assistance  to  Orissa

 3234.  Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Shri  Dhuleshwar  Meena:

 Will  the  Minister  of  Food,  Agricul-
 ture,  C  ity  Devel  and
 Coeperation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  actually  given  by
 the  Central  Government  to  Orissa  for
 carrying  out  programme  of  (i)  ani-
 mal  husbandry,  (ii)  dairying  and  milk
 supply,  and  (iii)  fisheries  in  that  State
 during  1965-66;  and

 (9)  the  amount  actually  spent  #0
 far  on  the  above  schemes  in  Orissa
 during  the  same  period?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agticutture,  Commanity
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 Development  and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Mista):  (a)  and  (b).
 The  required  information  is  as  under:

 Central  assis—  Anticipated tance  sanctioned  expenditure
 ng  out  during  1965-

 programme  66  as  report-
 during  1965-66  ed  by  State

 Government
 (Rs.  in  Jakhs)  (Rs.  +n  lakhs)
 Loan  Grant

 Animal
 «Husbandry  3-45  6.2I

 33.24
 Dairying  and

 Milk  Supply  8.44)
 Fisheries  3477  6.30  77-44

 Minor  Ports  in  Orissa
 3235.  Shri  Ramachandra  Ulaka:

 Shri  Dhuleshwar  Meena:
 Will  the  Minister  of  Transport,

 Aviation,  Shipping  and  Tourism  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  amount  spent  so  far  for  the
 development  of  minor  ports  in  Orissa
 during  the  Third  Five  Year  Plan
 period;

 (b)  the  details  thereof;  and
 (c)  the  amount  allocated  for  the

 development  of  such  ports  in  the
 State  during  1966-67?

 The  Minister  of  Transport,  Aviation,
 Shipping  and  Tourism  (Shri  Sanjiva
 Reddy):  (a)  and  (b).  It  has  been  as-
 certained  from  the  State  Government
 that  they  have  incurred  expenditure
 as  noted  below  on  the  development
 of  minor  ports  in  Orissa  during  the
 Third  Five  Year  Plan:
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 Assistance  to  Origsa  for  Rabi  Creps
 3236,  Shri  Ramachandra  Ulaka:

 Shri  Dhuleshwar  Meena:
 Will  the  Minister  of  Food,  Agul-

 culture,  Community  Development  and
 Cooperation  be  pl  d  to  state:

 (a)  whether  the  Government  of
 Orissa  have  asked  the  Centre  recently
 for  any  assistance  to  ensure  rabi
 crops  in  the  State;  and

 (9)  if  so,  the  reaction  of  Goverm-
 ment  thereto?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  ang  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  Yes.

 (9)  A  short  term  loan  to  the  extent
 of  Rs.  25  lakhs  has  been  sanctioned  te
 the  Government  of  Orissa.

 Indian  Council  of  Agricultural
 Research

 2237.  Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Shri  Dhuleshwar  Meena:

 Will  the  Minister  of  Food,  Agri-
 culture,  C  nity  Devel  mt  and
 Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  meetings  of  the
 Indian  Council  of  Agricultural  Re-
 search  held  during  ‘1965-66;  and

 (b)  the  principal  decisions  taken  at
 these  meetings?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community

 Name  of  Port  Amount  incurred
 for  development

 Rs.  2.76  lakhs
 Rs.  4.56  lakhs

 Chandbali
 Gopalpur

 (c)  The  Government  of  Orissa  have
 requested  the  Central  Government  to
 agree  to  an  expenditure  of  Rs.  5  lakhs
 for  the  development  of  the  Port  of
 Chandbali  and  Rs.  2  lakhs  for  the
 development  of  the  Port  of  Gopalpur
 during  th:  year  1966-67.  This  pro-
 posal  is  "inder  consideration.

 t  and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  Fifty-eight
 meetings  were  held  during  1965-66.
 These  include  meetings  of  the  Society,
 its  Governing  Body,  Standing  Finance
 Committee,  Board  of  Agricultural
 Research,  Board  of  Anima]  Husbandry
 Research,  Board  of  Agricultural  Deve-
 lopment  and  Marketing,  Board  of
 Agricultural  Education  and  various
 Scientific  ang  Commodity  Comunittees.

 (b)  In  addition  to  the  sanctioning  of
 new  and  continuing  Research  Schemes,
 the  following  important  decisions  were
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 taken  at  these  meetings:—
 (i)  Introduction  of  a  Pension  “Sys- tem  for  the  Councils’  em-

 ployees.
 Gil)  Adoption  of  the  Revised  Rules

 and  Bye-laws  of  the  Society
 so  as  to  make  the  Saciety,  a
 functional,  technically  com-
 petent  and  fully  autonomous
 organisation,  capable  of  deve-
 loping  and  administering.  a
 National  Programme  of  Agri-
 cultural  Research.

 (ili)  Revision  of  the  Constitution  of
 the  Standing  Finance  Com-
 mittee  and  its  functions,
 Approval  of  the  rules  of
 appointment  to  scientific  and
 other  posts  under  the  Council.

 tiv)

 (v)  Acceptance,  in  principle,  of
 the  proposal  to  constitute  an
 Agricultural  Research  Service
 by  the  LC.A.R.

 (vi)  Acceptance  of  the  transfer  of
 the  various  Research  Insti-
 tutes,  which  have  so  far  been
 functioning  under  the  Govern-
 ment  and  the  Commodity
 Committes  along  with  the
 assets  and  liabilities.

 The  Society  also  recommended  to
 the  Ministry  of  Food,  Agriculture,
 Co.  ity  Devel  t  and  Coope-
 ration,  the  appointment  of  Emeritus
 Scientists  and  National  Research  Pro-
 fessors  in  Agricultural  Sciences.
 Reservation  of  Assembly  Constituency

 for  Scheduleq  Castes  in  Tripura
 3238.  Shri  Dasaratha  Deb:  Will  the

 Minister  of  Law  be  pleased  to  state:
 (a)  whether  Government's  attention

 was  drawn  to  the  fact  that  the  Deli-
 mitation  Commission  proposed  to
 reserve  one  af  the  Assembly  consti-
 tuencies  for  Scheduled  Castes  in  Tri-
 pura,  despite  the  fact  that  it  has  4]
 per  cent  of  Scheduled  Tribe  popula-
 tion  and  only  20  per  cent  of  Scheduled
 Caste  population

 (b)-.if  so,  the  reasons  therefor;  end
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 (९)  the  action  taken  by  Government
 in  the  matter?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Law  (Shri  C.  RB.  Pattabhi
 Raman):  (a)  and  (b)  Yes,  Sir.  Accord-
 ing  to  the  population  figures,  the
 Delimitation  Commission  has  decided
 to  reserve  3  seats  for  the  scheduled
 castes  and  9  seats  for  the  scheduled
 tribes.  In  accordance  with  the  pro-
 visions  of  section  9(l)  (c)  of  the  Deli-
 mitation  Commission  Act,  1962,  the
 constituencies  in  which  seats  are  to
 be  reserved  for  the  Scheduled  Castes
 shall  be  distributed  in  different  parts
 of  the  Union  Territory  and  accord-
 ingly  the  Commission  has  proposed  to
 reserve  a  seat  for  the  scheduled  castes
 in  this  assembly  constituency.  It  is
 true  that  it  has  a  considerable  sche-
 duled  tribe  population.  The  concen-
 tration  of  Scheduled  tribe  pop
 in  each  of  the  9  constituencies  pro-
 posed  to  be  reserved  for  them  is  more
 than  in  this  assembly  constituency.

 lation

 (०)  Government  has  no  power  to
 interfere  in  any  way  with  the  orders
 of  the  Delimitation  Commission  which
 is  an  independent  body  set  up  under
 the  Delimitation  Commission  Act,  1962.

 Boro  Paddy
 3239.  Shri  Dasaratha  Deb:  Will  the

 Minister  of  Food,  Agriculture,  Oom-
 munity  067  it  ang  C  ation
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Centre  has  ever
 consulted  the  States  to  explore  the
 possibility  of  extensive  cultivation  of
 boro  paddy  in  the  States;  and

 (b)  if  so,  with  what  result?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minls-
 try  ०  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  and  (b),  The
 information  is  being  collected  and  will
 be  placed  on  the  Table  of  the  Sabha
 ag‘soon  as  possible.
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 Fekker  Friendship  Aircraft  Damaged  Shyam  Dhar  Misra):  (a)  to  (c).  The
 at  Agartala  required  information  is  heing  collect-

 ed  from  the  Government  of  Orissa 3240.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey:  and  the  Railway  Authorities  and  will Shri  D.  C.  Sharma:
 Shri  Ram  Harkh  Yadav:  be  placed  on  the  Table  of  the  Sabha we  as  ‘soon  as  it  is  received  from  them.

 Will  the  Minister  of  Transport,
 Aviation,  Shipping  and  Tourism  bc:  Relaxation  of  Restrictions  at  Airports
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  an
 Indian  Airlines  Fokker  Friendship
 aircraft  was  damaged  at  Agartala
 Airport  and  could  not  return  to  Cal-
 utta  on  the  5th  March,  ‘1966;  and

 (b)  if  50,  the  causes  of  the  accident?
 The  Minister  of  Transport,  Avia-

 tion,  Shipping  and  Tourism  (Shri
 Sanjiva  Reddy):  (a)  Yes,  Sir.  The
 four  main  wheel  tyres  of  the  aircraft
 burst  while  landing.

 (b)  The  incident  is  under  investi-
 gation.

 Cultivation  of  Land  on  Sides  of
 Railway  Lines

 324l.  Shri  H.  C.  Soy:  Will  the  Minis-
 ter  of  Food,  Agriculture,  Commanity
 Devel:  and  Cooperation  be
 pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Rail-
 way  authorities  in  Chakradharpur
 Railway  Division  on  South  Eastern
 Railway  have  refused  to  coeperate
 with  loca]  kisans  to  grow  more  food
 on  the  waste  lands  near  Chakradhar-
 pur  on  the  sides  or  railway  lines;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that
 they  have  refused  to  allow  irrigation
 water  to  pass  from  one  side  of  the
 railway  line  to  the  other  near
 Chakradharpur,  Khamardihi  and
 Khas  Jamda  on  Gua-Branch  line,  in-
 spite  of  repeated  requests  from  the
 local  district  administration  and
 people:  and

 (ey)  if  so  the  coo'dination  and  co-
 operation  to  be  effected  between  the
 two  Ministries  in  the  matter?

 ह...  Depaty  Minister  in  the  Mints-
 tay  of  Kaod,  Agxiquiture,  Commanity
 Development  and  Ceppecatiqn  (Hr!

 3242.  Shri  R.  Barua:  Will  the
 Minister  of  Transport,  Aviation,  Ship-
 ping  and  Tourism  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 of  the  relaxation  of  restrictions  when
 V.I.Ps  depart  from  or  arrive  at  our
 airports,  and

 (b)  if  so,  the  steps  taken  to  adhere
 to  the  rules?

 The  Minister  of  Transport,  Aviation,
 Shipping  and  Tourism  (Shri  Sanjiva
 Reddy)  (a)  and  (b).  At  the  time  of
 the  arrival/departure  of  V.I.Ps.  at  the
 aerodromes  under  the  contral  of  the
 Civil  Aviation  Department,  permission
 is  generally  accorded  to—

 (i)  accredited  press  representa-
 tives  and  official  photo-
 graphers  for  taking  photo-
 graphs  of  the  VIP.  and
 party;  and

 (ii)  diplomats,  high  officials  and
 certain  important  members  of
 the  public  like  Members  of
 Parliament  to  go  near  the
 aircraft  to  welcome  the  V.I.P.
 and  party.

 The  permission  is  granted  within  the
 framework  of  rules  and  regulations
 and  requirements  of  aerodrome  secu-
 rity  are  in  no  way  compromised.

 Sugar  Mills  in  Madras  State
 2243.  Shri  6.  Kandappan:

 Suri  Muthu  Goander:
 Shri  Sivasankaran:

 Will  the  Minister  of  Foed,  Agrioul-
 ture,  Commmpnity  Development  and
 Conparatipn  be  pleased  to  state:

 (a)  how  many  applications  were
 received  since  January,  1965,  vptil
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 now  by  Government  from  Madras  ‘for
 the  setting  up  of  new  sugar  Mills  in
 that  State’both  in  the  private  and  co-
 operative  sectors;  and

 (b)  how  many  of  them  were  grant-
 ed  licenses?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Shinde):  (a)  Four—Three  Joint  Stock
 and  one  Cooperative.

 (b)  One  Cooperative  ig  likely  to
 be  granted  a  licence  shortly.

 कल्लो  से  लोक-सभा  की  सदस्यता  संख्या  सें
 बिधि

 3244.  भी  झोंककर  लाख  बैरवा  :
 कया  थिति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  से
 लोक-सभा  की  सदस्यता  संख्या  को  बढ़ाने
 के  सम्बन्ध  में  विचार  जानने  के  लिये  बुलाई
 गई  बैठक  परिसीमन  आयोग  द्वारा  स्थगित
 कर  दी  गई  है;  और

 (ख)  यदि  हां,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विधि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  Go
 शा०  पट्टामिराणन )  (क)  जी  हां  t
 परिसीमन  आयोग  की  एक  बैठक  दिल्ली  के
 लिए  सहयोजित  सदस्यों  के  साथ,  दिल्ली  में
 संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  परिसीमन  पर
 विचार  विमर्श  करने  के  लिए  9  मार्च,  966
 को  की  गई  थी  ।  यह  बैठक  पहले  22  मार्च,
 966  के  लिए  स्थगित  को  गई  थी  शरीर  फिर
 अनिश्चित  काल  के  लिए  म्लतवी  कर  दी  गई  ।

 (ख)  चंकी  संसद  की  संयुक्त  ओवर
 समिति  का  कार्यकाल,  जिससे  आशा  की  गई
 थी  कि  वह  अपनी  रिपोर्ट  ]  प्रेस,  i966  को
 या  इससे  पूर्व  पेश  कर  देगी,  संसद  के  लगने
 सब्र  के  प्रथम  दिन  तक  के  लिए  बढ़ा  दिया
 गया  है  t  aa:  परिसीमन  प्रयोग  ने  भागे  की
 कार्यवाही  के  बारे  में  कोई  निश्चय  नहीं
 किया  है  ।
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 Supply  of  Rice  to  Kerala
 ‘9265.  Shri  Vasudevan  Natt:

 800  Wartor:
 Will  the  Minister  of  Food,  Agricul-

 ture,  Community  Development  and
 Cooperation  be  pleased  to  state  the
 quantity  of  rice  supplied  to  Kerala
 from  other  States  and  from  the  Cen-
 tral  sources  during  February  and
 March,  19667,

 The  Minister  of  State  in  the  Minks-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Govinda  Menen):  Al!  supplies  to
 Kerala,  whether  from  other  States  or
 from  imports,  are  arranged  on  Cen-
 tral  Government  account.  During  the
 period  Ist  February  to  {9th  March,
 966  about  92,000  tonnes  of:  rice  was
 supplied  to  Kerala.

 Development  of  Ports  in  Mysore
 3246.  Shri  Linga  Reddy:  Will  the

 Minister  of  Tramsport,  Aviation,  Stip-
 Ping  ead  Tourism  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  major  and  minor
 ports  in  Mysore  State  with  their
 names;

 (b)  the  amount  set  apart  for  their
 development  in  the  Third  Five  Year
 Plan  port-wise;

 (c)  the  details  of  plans  and  esti-
 mates  for  their  development;  and

 (d)  the  extent  to  which  they  have
 been  developed?

 The  Minister  of  Transport,  Aviation,
 Shipping  and  Tourism  (Shri  Sanjiva
 Reddy):  (a)  There  are  twenty-one
 minor  ports  in  Mysore  State,  viz.
 Mangalore,  Mulki,  Malpe,  Hangar-
 katta,  Coondapur,  Byndoor,  Bhatkal,
 Shirali,  Murdeshwar,  Mapki,  Hona- var,  Kumta,  Tadri,  Gangavali,  Ankola,
 Belekeri,  Chendia,  Binge,  Karwar,
 Sacushivagad  and  Majali.

 (b)  to  (d).  The  Centra]  Sector  of  the
 Third  Pive  Year  Plan  included  an
 outlay  of  Rs.  50.2  lakhs  for  the
 development  of  the  minor  ports  in
 Mysore  State.  The  details  of  the
 schemes  and  the  pragress  thereon  ate
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 indicated  in  the  Statement  laid  on  the
 Table  of  the  House.  {Placed  in  Library
 See  No,  LT-5984/66).

 Marine  Fishing  Industries
 3247.  Shri  Dasaratha  Deb:  Will  the

 Minister  of  Food,  Agriculture,  Com-
 munity  Development  and  Cooperation
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  those  States  which
 have  undertaken  to  develop  marine
 fishing  industries  in  India;

 (b)  the  names  of  the  States  which
 have  received  Central  aids  or  subsidy
 @uring  the  Third  Five  Year  Plan  for
 developing  these  industries;

 (c)  the  States  which  have  made
 much  progress  in  the  industry;  and

 (d)  the  total  quantity  of  fish  caught
 by  the  agencies  concemed  during  the
 year  1965-667

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Govinda  Menon):  (a)  and  (b).  Andhra
 Pradesh,  Gujarat,  Kerala,  Madfas,
 Maharashtra,  Mysore,  Orissa  and  West
 Bengal.

 (c)  The  States  of  Maharashtra, Gujarat,  Kerala  and  Madras  have made  substantial  additions  to  their
 mechanised  fishing  fleets.  Most  of  the
 Maritime  States  have  increased  their fish  landings  in  recent  years.  The heaviest  landings  are  in  Kerala.

 (d)  The  figures  for  the
 year  965  are  as  follows:

 wD  Andhra  Pradesh

 calendar

 76,073  tonnes
 (2)  Gujarat  80,042  2
 (3)  Kerala  3:74,044  33
 (4)  Madras  70442,»
 (5)  Mebarashtra  +1,26,000  2
 6  Myso-e  48,956,  >
 (7)  Orissa  12,000.  oe (8)  West  Benpat  12,000  ,,

 Direct  Gauhati-Delhi  Air  Service
 3248.  Shri  Dasaratha  Deb:  Will  the Minister  of  Transport,  Aviation, Shipping  and  Tourism  be  pleased  to state:
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 (a)  whether  any  _  representation
 has  been  received  for  the  direct  J.A.C.
 flight  between  Gauhati  and  Delhi;
 and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto?

 The  Minister  of  Transport,  Avia-
 tion,  Shipping  and  Tourism  (Shri
 Sanjiva  Reddy):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  direct  service  between
 Gauhati  and  Delhi  will  be  economi-
 cally  feasible  only  with  a  Caravelle
 aircraft.  As  there  will  not  be  suffi-
 cient  loaq  for  a  direct  Caravelle  ser-
 vice  on  this  route  and  as,  in  any  case,
 Modern  navigational  and  landing
 aids  are  not  adequate  at  Gauhati,  the
 Corporation  could  not  pursue  the
 proposal.  I,A.C.s’  survey  has  reveal-
 ed  that  there  is  far  more  load  bet-
 ween  Calcutta  and  Gauhati  in  com-
 parison  with  direct  traffic  between
 Gauhati  and  Delhi.

 Bridge  across  the  Poler  on  National
 Highway  No.  4

 3249.  Shri  Linga  Reddy:  Will  the
 Minister  of  Transport,  Aviation,  Ship-
 ping  and  Tourism  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware
 that  the  Bridge  across  the  Polar
 along  National  Highway  No.  4  at  the
 50th  mile  from  Bangalore  between
 Kolar  and  Mullagal  at  Thambhihalli
 in  Mysore  State  is  very  narrow  and
 weak;

 (b)  whether  Government  propose
 to  put  up  a  Wide  and  strong  bridge  to
 take  heavy  and  busy  load  of  traffic;

 (c)  whether  the  Government  of
 Mysore  hag  made  any  representation
 in  this  behalf;  and

 (d)  if  so,  the  action  taken  in  the
 matter?

 The  Minister  of  Transport,  Aviation,
 Shipping  ang  Tourism  (Shri  Sanjiva
 Reddy):  (a)  and  (b).  The  bridge  is
 not  very  narrow,  as  it  has  a  carriage-
 way  of  8  feet  6  inches.  Its  condi-
 tion  is  good.  It  is,  therefore,  not
 Proposed  to  construct  another  bridge at  this  stage  to  replace  it.
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 (९)  No,  The  work  of  constructing a  new  bridge  in  place  of  the  existing
 ene  has  been  accorded  low  priority
 by  the  State  Government.

 (d)  Does  not  arise.

 Madurai  Temple
 3250.  Shri  Yashpal  Singh:  Will  the

 Minister  of  Transport,  Aviation,  Ship-
 ping  and  Tourism  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  ig  a  fact  that  Gov-
 ernment  are  considering  a  proposal
 to  organise  shows  of  song  and  sound
 at  Madurai  Temple  in  Madras;  and

 (b)  if  so,  when  a  final  decision
 would  be  taken  in  the  matter?

 The  Minister  of  Tramsport,  Aviation
 Shipping  and  Tourism  (Shri  Sanjiva
 Reddy):  (a)  Yes,  Sir.  The  Govern-
 ment  is  considering  a  proposal  to
 mount  a  Sound  and  Light  spectacle
 at  the  Madurai  Temple.

 (b)  The  Meenakshi  Temple  at  Madu-
 rai  ig  living  temple  and  permission  for
 putting  up  a  show  has  been  sought
 from  the  Commisioner  Religious  En-
 dowments  Trusts,  Madras  _  State.
 Further  action  can  only  be  initiated
 after  permission  has  been  received.

 बेरोजगार  शिक्षित  लोगों  के  लिये  बिल्ली

 325i.  of  झंकार  लाल  बैरवा  :
 क्या  परिवहन,  उड़्ड़यन,  नौवहन  तथा  बर्वे डम
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  यह  सच  है  कि  बेरोजगार
 शिक्षित  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  की  दृष्टि
 से  केन्द्रीय  परिवहन  मन्त्रालय  ने  बेरोजगार
 शिक्षित  लोगों  के  लिये  दिल्‍ली  परिवहन  सह-
 कारी  समिति  के  नाम  से  1960  में  एक
 समिति  पंजीकृत  करवाई  थी,  जो  कब  समाप्त
 कर  दी  गई;

 (ख)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त
 समिति  ने  सरकार  से  339500  रुपये  का
 ऋण  लिया  था;  और
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 (ग)  यदि  हां,  तो  ऋण  की  राशि  किस
 कार्य  में  लगाई  बई  थी  ?

 परिवहन,  उड्डयन,  नोटिस  तथा  पर्यटन
 मंत्री  (श्री  संजीव  रेड्डी):  (क)  शिक्षित
 बेकार  व्यक्तियों  क ेलिये  परिवहन  सहकारिता
 समितियां  बनाने  के  लिये  भारत  सरकार  द्वारा
 प्रायोजित  पाइलट  स्कीम के  प्रतिशत  3960
 में  दिल्‍ली  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  एक  समिति
 पंजीकृत  कराई  गई  थी  t  इस  समिति  को
 27—--963  से  बन्द  करने  का  आदेश

 दे  दिया  गया  या  ।

 ब)  जहां।

 (ग)  समिति  द्वारा  लगभग  313562,
 रुपये  की  राशि  0  मरसीडीजबेंज  ट्रक  'बै सीज
 की  खरीद  में,  उन्हें  जमशेदपुर  से  दिल्‍ली  तक
 परिवहन  करने  में,  दौर  ट्रक  के  ढांचों  के  बस-
 बाने  में  व्यय  की  गयी  t  शेष  राशि  समिति  के
 आकलन  तथा  प्रशासनिक  व्यय  भी  पूति  करने
 में  लग  गई  ।

 राजस्थान  8  बल कप

 3252.  जी  प०  ला०  बहरहाल  :  क्‍या
 खाद्य,  कृषि,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार
 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  “अधिक
 भ्रष्ट  उपजाओ  प्रान्दोलन”  के  प्रन्तर्गत  सिंचाई
 कार्यों  के  लिये  राजस्थान  के  श्रीगंगानगर  जिले
 में  i966-67  में  कितने  नलकूप  लगाने  का
 विचार  है  ?

 era,  कृषि,  सामुदायिक  विकास  तथा
 साहूकार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (क्रि  ह्यासणर
 मिथ)  :  सिंचाई  कार्य  हेतु  नलकूप
 लगाने  का  दायित्व  राज्य  सरकारों  का  है  t
 फिर  भी  खाद्य,  कृषि,  सामुदायिक  विकास
 तथा  सहकार  मन्त्रालय  कमी  सामुदायिक
 विकास  तथा  सबका र  मन्त्रालय  (हरी  विभाग  )
 के  अधीन  समावेशी  नलकूप  संगठन  राज्य
 सरकारों  के  परामर्श  सैफ  जल  समन् वेषण  किये
 करता  है  कौर  राज्य  सरका  लिप  सिचाई
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 द्वारा  विकसित  किये  जानें  योग्य  क्षेत्रों  का  पता
 लगाने  में  सहायता  करती  हैं  t  प्रमाणित
 सम्भाव्यता  का  उपयोग  करने  का  दायित्व  भी
 राज्य  सरकारों  पर  ही  है  |  संगठन  सिंचाई
 के  लिए  उत्पादन  नलकूपों  के  निर्माण  में  भी
 राज्य  सरकारों  की  सहायता  करता  है  ।
 “1966-67  के  दौरान  समावेशी  नलकूप  संगठन
 का  राजस्थान  के  श्री  गंगानगर  जिले  में  सम-
 न्वेवो  या  उत्पादन  नलकूप  बनाने  का  कोई
 कार्यक्रम  नहीं  है  ny

 Preduction  of  Jute
 3253,  Shri  P.  ९,  Borooah:  Will  the

 Minister  of  Food,  Agriculture,  Com-
 munity  Development  and  Ceoperation
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there
 has  of  late  been  a  sharp  decrease  in
 the  jute  yield  in  the  country  during
 the  last  three  years;

 (b)  if  so,  how  the  estimated  figures
 of  production  for  1965-66  compare
 with  those  for  the  preceding  two
 years;

 (९)  the  reasons  for  the  decline;
 (d)  the  steps  proposed  at  the  re-

 cent  annual  meeting  of  the  Indian
 Jute  Mills  Association  to  increase
 production  and  export  of  jute;  and

 (e)  Government’s  reaction  thereto?
 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-

 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  and  (b).
 There  has  been  a  sharp  decline  in  the
 production  of  jute  in  1965-66  as  com-
 pered  with  that  in  the  preceding  two
 years.  The  estimaicd  production  of
 jute  in  the  country  during  the  last
 five  years  is  indicated  below:—

 Year  Porduction
 (thousand  bales

 of  80  Kgs.)
 1961-62.  6,358
 1962-68.  5,449
 1983-64  6,185
 1964-65  6,021,
 1965-66  4,485
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 (c)  The  decline  in  production  dur-
 ing  1965-66  is  attributed  partly  te
 the  shrinkage  in  area  under  jute  and
 partly  to  insufficient  rains  ‘during
 the  growing  period  of  the  crop.

 (d)  In  his  opening  address  at  the
 last  Annual  Meeting  of  the  Indian
 Jute  Mills  Association,  the  Chairman
 of  the  Association,  inter  alia,  refer-
 red  to  the  need  for  giving  high  prio-
 rity  to  jute  production.  He  also  re-
 ferred  to  the  need  for  the  setting  up
 of  an  apex  body  armed  with  execu-
 tive  and  financial  powers  to  coordi-
 nate  and  give  unremitting  attention
 to  the  national  and  State  policies  for
 jute  agriculture.  He  did  not  mention
 any  thing  about  raw  jute  export,

 (e)  The  Government  is  already
 Riving  due  priority  to  jute  produc-
 tion.  Proposals  have  been  formulat-
 ed  for  the  attainment  of  a  high  pro-
 duction  target  of  0  lakh  bales  of
 raw  jute  by  the  end  of  the  Fourth
 Five  Year  Plan.  Besides.  rea'ising
 the  importance  of  jute  production,
 the  Government  has  decided  te
 include  certain  important  jute  deve-
 lopment  schemes  in  the  Central  Sec-
 tor  under  the  Fourth  Five  Year  Pian.
 As  regards  the  setting  up  of  an  apex
 body,  a  Central  Jute  Development
 Council  has  recently  been  set  up  by
 the  Government  in  which  represen-
 tatives  of  jutc  growers,  trade  and
 industry  and  Members  of  Parlia-
 ment.  etc.,  are  also  represented  in
 advise  the  Government  on  the  jute
 production  programmes.  पा  addi-
 tion,  a  Regionaj  Office  for  Jute  Deve-
 lopment  hag  been  set  up  at  Calcutta
 from:  \st  April,  966  to  look  after
 the  jute  development  programmes  in
 the  various  States.  In  view  of  this,
 the  Government  of  India  do  not
 consider  it  necessary  to  set  up  any
 apex  body.

 ad  दिल्‍ली  में  सारी  तक  सड़क
 3854.  भरी  कलाकार  खाल  लेप्चा  :

 क्या  परिवहन,  उदक यस,  -खौधहस  तथा  सर्प न
 मंत्री  4  मई,  1965,  के  अतारांकित  प्रश्न
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 संख्या  30i6  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  नई  दिल्‍ली  में

 इन्द्रपुरी  तक  सड़क  बस  परिवहन  के  लिये
 कब  तैयार  हो  जायेगी  ?

 परिवहन,  उड्डयन,  नौवहन  तथा  पर्यटन
 मंत्री  [थ्री  संजीब  रेडडी)  :  इन्द्रपुरी  होकर
 रेना  गांव  और  लिनलिथगो  सड़क  को  जोड़ने
 वाली  सड़क  का  निर्माण  हाल  ही  में  दिल्‍ली
 तगर  निगम  ने  कर  लिया  है  ।  परन्तु  सड़क

 ब्लॉग  है  ।  दिल्‍ली  परिवहन  संस्थान  की  इन्द्रपुरी
 तंक  शीघ्र  ही  परीक्षण  बस  सेवा  बढ़ाने  की
 योजना  है  t

 रेखांकन  सुधारने  के  लिये  यान  मार्ग  को
 को  चौड़ा  करके  दो  गली  बाला  बनाने  के
 लिये  और  रिंग  रोड  को  पटेल  रोड  से  मिलाने
 वाली  सड़क  से  मिलाने  के  लिये  इस  सड़क  को
 आगे  प्रसार  करने  के  लिये  दिल्ली  प्रशासन  से
 994470  रुपये  का  अनुमान,  मजूर  किया  है,
 है,  ये  निर्माण  कार्य  लगभग  दो  बर्ष  में  पूरे
 होंगे  |

 Gauhati  Airport
 3255,  Shri  Dasaratha  Deb:  Will  the

 “Minister  of  Transport,  Aviation,  Ship-
 Ping  and.  Tourism,  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  any  suggestion  has
 been  received  by  Government  to  use

 Gauhati  airport  (Assam)  as  interna-
 tional  Airport,  particularly  for  flights
 between  India  and  South-East  Asia;

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  Gov-
 -ernment  thereto?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Transport  ang  Aviation  (Shri
 a  M,  Poonacha):  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise,
 Kera'a  Water  Tramsport  Corporation

 3256.  Shri  Vasudevan  Nair;  Wil!
 the  Minister  of  Transport,  Aviation,
 Shipping  and  Tourism  be  pleased  to

 ostate:
 (a)  whether  the  retrenched  em-

 wloyeés  of  the  liquidtted  Kerala
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 Water  Transport  .  Corporation  have
 been  paid  their  retrenchment  bene-
 fits;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  for  the,
 delay  ५

 The  Minister  of  Transport,  Avia-
 tion,  Shipping  ané@  ‘Tourism  (Shri
 Sanjiva  Reddy):  (a)  and  (b).  Qut
 of  the  sum  of  Rs.  285,465.48  due  for
 payment  to  the  retrenched  employees
 of  the  Kerala  Water  Transport  Cor-
 poration,  payments  to  the  extent  of
 Rs.  -2,80,946,13-  were  made  upto  28th
 March,  1966.  The  balance  sum  is  due
 for  payment  to  2]  employees,  out  of
 which  4  are  dead  and  ~  succession
 certificates  in  respect  of  them  are
 awaited,  The  remaining  7  emplo-
 yees  have  already  been  addressed
 but  have  not  turned  up  so  far  to
 receive  payment,

 Cachar  Road  in  Manipur
 3257,  Shri  P.  ©,  Borooah:  Will  the

 Minister  of  Transport,  Aviation,  Ship-
 ping  and  Tourism  be  pleased  to  state:

 (a)  the  steps  taken  for  the  cons-
 truction  of  Cachar’  Road  in  Manipur;
 and

 (b)  whether  the  workers  have  been
 given  armed  protection  for  complet-
 ing  the  road?

 The  Minister  of  Transport,  Aviation,
 Shipping  and  Tourism  (Shri  Sanjiva
 Reddy):  (a)  and  0b).  Information  is
 being  collected  from  the  State  Gov-
 ernment  and  will  be  placed  on  the
 Table  of  the  Lok  Sabha  as  soon  az
 it  is  received,

 Dredgers  for  Kandla  Port

 3258.  Shri  Vishram  Prasad:  Will
 the  Minister  of  Tramspert,  Aviation,
 Shipping  and  Tourism  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a
 contract  was  entered  into  with  a
 foreign  firm  in  November,  960  for
 the  manufacture  and

 "ee
 ‘of  a

 dredger  for  the  Kandla  y  and
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 (b)  if  so,  the  due  date  of  supply of  the  dredger  and  when  it  was  sup-
 plied?

 The  Minister  of  Transport,  Aviation,
 Shipping  and  Tourism  (Shri  Sanjivg
 Reddy):  (a)  Yes.

 (b)  The  contract  for  the  supply  of
 the  dredger  was  executed  on  the
 23rd  November,  1960.  The  dredger
 was  to  be  completed  within  8  months
 of  the  signing  of  the  contract  at  the
 builders  yard  in  the  Netherlands  and
 thereufter  to  be  delivered  at  Kandla
 Port  within  a  period  of  seven  weeks.
 Thus  according  to  the  terms  and
 conditions  of  the  contract,  the  dred-
 Ber  was  to  be  delivered  at  Kandla
 Port  after  successful  trials  by  the
 end  of  July,  ‘1962,

 The  dredger  was  completed  at  the
 Contractors  yard  in  Holland  in  time.
 It  started  for  Kandla  Port  on  6th
 June,  962  and  reached  Kandla  Port
 on  20th  July,  1962.  It  was,  however, not  possible  to  accept  the  dredger  as
 certain  defects  were  noticed  during
 trials  at  Kandla  Port.  These  defects
 were  removed  by  the  Contractor  and
 {he  dredger  was  formally  accepted
 on  llth  September,  1963.

 Buffer  Stock  of  Rice  and  Wheat

 $259,  Shri  D.  C.  Sharma:  Wil!  the
 Minister  of  Food,  Agriculture,  Com-

 unity  Developm:  and  C  tien
 be  pleased  to  state  the  success  achi-
 eved  during  the  year  1965-66  in  the
 creation  of  a  buffer  stock  of  wheat
 and  rice?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Govinda  Menon):  The  after  effects  of
 two  successive  crop  failures  during
 the  crop  years  62-63  and  63-64  and
 the  drought  in  65-66  necessitated  the
 issue  of  large  quantities  of  food-
 grains  from  the  Government  of  India
 stocks  during  the  year  1965-66.  and
 no  progress  could  be  made  tov  ards
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 the  building  up  of  8  reasonable
 buffer  stock  during  that  year.

 Imports  in  1965-66

 3260.  Shri  D,  C,  Sharma:  Will  the
 Minister  of  Food,  Agriculture,  Com
 munity  Development  and  Cooperation
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  amount  spent  on  the
 import  of  wheat  and  rice  from  other
 countries  during  1965-66;  and

 (b)  the  amount  of  Foreign  Ex-
 change  spent  for  the  purpose?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Devetopment  and  Cooperation  (Shri
 Govinda  Memon):  (a)  The  total
 amount,  inclusive  of  foreign  exchange
 component,  spent  on  the  import  of
 wheat  and  rice  from  other  countries
 during  1965-66  (upto  February,  1966),
 was  Rs.  22.24  crores.

 (b)  The  amount  of  foreign  ex-
 change  spent  during  1965-66  (upto
 February,  966)  on  the  import  of
 wheat  and  rice  was  Rs.  43.63  crores.

 खेती  योग्य  भूमि  का  क्षेत्रफल

 326.  न  रासेश्वरानन्द  :  क्‍या  खाल
 कृषि,  सामुदायिक  विकास  तथा  सहकार
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  के
 प्रत्येक  राज्य  में  कितने  एकड  भूमि  खेती
 योग्य  है  ?

 लादा,  कृषि,  सामुद्रिकी  विकास  तथा
 सहकार  उप  मंत्री  थी  इयामघर  सिख)  :
 अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक  वितरण
 सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  [पुस्तकालय
 में  रखा  गया,  देखिये  संख्या  LT—5985/66.)
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 Central  Secretariat  S  ph
 Service

 3262.  Shri  Hari  Vishnu  Kamath:
 Will  the  Minister  of  Transport,  Avia-
 tion,  Shipping  and  Tourism  be  pleased
 to  state:

 (a)  how  many  promotion  grades
 there  are  in  the  Centra]  Secretariat
 Stenographers  Service;

 (b)  the  number  of  posts  in  Grade
 I  in  the  Department  of  Aviation;

 (c)  how  many  among  them,  are
 permanent  and  how  many  temporary;

 (d)  how  many  stenographers  in
 Grade  II  are  eligible  for  considera-
 tion  for  promotion  to  Grade  I  and
 how  many  are  to  be  considered  for
 one  vacancy;

 (e)  whether  any  Grade  I  posts  are
 lying  vacant;

 (f)  if  so,  how  many  and  for  how
 long;  and

 (g)  the  reasons  therefor?
 The  Minister  of  Transport,  Aviation,

 ‘Shipping  and  Tourism  (Shri  Sanjiva
 Reddy):  (a)  One.

 (b)  Two.
 (c)  Permanent—Nil,

 Temporary—Two.
 (d)  (i)  Thirty-three.

 (ii)  Five.
 (e)  No,  the  posts  have  been  filled

 up  by  Grade  II  Stenographers,
 (f)  Does  not  arise.
 ‘(g)  Does  not  arise.

 Soil  Conservation  in  Origsa
 ‘3263.  Shri  Dhuleshwar  Meena:

 Shri  Ramachandra  Ulaka:
 Will  the  Minister  of  Food,  Agricul-

 ture,  Commanity  Development  and
 Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  allotted  to  Orissa
 State  for  soil  conservation  during
 the  Third  Five  Year  Plan  period;  and
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 (b)  the  amount  actually  apent  by
 the  State  Government  thereon  dur-
 ing  the  above  period?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Ovoperation  (Shr
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  A  sum  of
 Rs.  84,00  lakhs  under  State  Plasma
 Schemes  and  a  sum  of  Rs.  83.00  lakhe
 under  Centrally  Sponsored  Schemes
 were  allotted  to  the  State  of  Orissa
 in  the  Third  Five  Year  Plan  for
 Soil  Conservation.

 (b)  The  amount  likely  to  be  spent
 during  the  Third  Five  Year  Plan
 period,  as  reported  by  the  State  Gov-
 ernment,  would  be  Rs  9457  lakhs
 and  Rs.  38.5  lakhs  under  the  State
 Plan  and  the  Centrally  Sponsored
 Schemes  respectively.

 Agricultura]  University,
 Bhubaneswar

 264,  Shri  Dhuleshwar  Meena:
 Shri  Ramachandra  Ulaka:

 Will  the  Minister  of  Food,  Agri-
 culture,  Commanity  Development  and
 Cooperation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  nature  and  extent  of  Cen-
 tra]  assistance  given  to  the  Agricul-
 tural  University  at  Bhubaneswar
 (Orissa)  during  1965-66;  and

 (b)  whether  the  amount  was  fully
 spent  by  that  University  during  the
 above  period?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Shyam  Dhar  Misra):  (a)  During  the
 year  1965-66,  a  total  grant  of  Rs.  7.00
 lakhs  from  the  Central  Sector  has
 been  released  to  the  Government  of
 Orissa  for  meeting  non-recurring
 expenditure  on  the  Centrally  spon-
 sored  scheme  of  establishment  of
 Orissa  University  of  Agriculture  and
 Technology,  Bhuba  ar.

 (b)  The  grant  was  partly  to  cover
 an  expenditure  of  Rs.  4,31,221  al-
 ready  incurred  by  the  University  dur-
 ing  1964-65.  The  belance  of
 Rs,  2,68,779  was  spent  by  the  Univer-
 sity  during  1965-68,
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 Dairy  Projects  in  Orissa
 3265.  Shri  Dhaleshwar  Meena:

 Shri  Ramachandra  Ulaka:

 Will  the  Minister  of  Food,  Agricul-
 tare,  Cemmunity  Development  and
 Ceoperation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  dairy  projects
 in  Orissa  State  at  present;  and

 (b)  the  total  amount  allotted  by
 the  Central  Government  for  the  pur-
 pose  during  the  Third  Five  Year
 Plan  period?

 The  Deputy  Minister  im  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Development  and  Cooperation  (Shri
 Shinde):  (a)  Two.

 (b)  Rs.  28.20  lakhs,

 Cooperative  Sugar  Factories  in  Orissa

 3266.  Shri  Dhuleshwar  Meena:
 Shr}  Ramachandra  Ulaka:

 Will  the  Minister  of  Food,  Agricul-
 ture,  Community  Development  and
 Ceoperation  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Co-operative
 Sugar  Factories  at  present  in  Orissa;

 (b)  whether  any  such  sugar  fac-
 tories  are  proposed  to  be  opened  in
 that  State  during  1966-67;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Develop  t  and  C  thi  (Shri
 Shinde):  (a)  At  present  there  is  one
 working  cooperative  sugar  factory  in
 Orissa.

 (b)  and  (c).  A  letter  of  intent  has
 been  granted  in  965  for  establish-
 ment  of  a  new  cooperative  sugar
 factory  of  250  tonnes  daily  cane
 crushing  capacity  in  Tehsil  Bargarh,
 District  Sambalpur  in  Orissa.  Estab-
 lishment  of  the  factory  is  likely  to
 take  2  to  3  years.

 APRIL  5,  968  Written  Answers  9450९

 Flying  Club  in  Orissa
 Shri  Dhuleshwar  Meena:
 Shri  Ramachandra  Ulaka:

 Will  the  Minister  of  Transport,
 Aviation,  Shipping  ang  Tourism  be
 pleased  to  state:

 3267.

 (a)  whether  Government  have  given
 any  grant  to  Orissa  Flying  Club  at
 Bhubaneswar  (Orissa)  during  1965-66;
 and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?
 The  Minister  of  Transport,  Aviation,

 Shipping  and  Tourism  (Shri  Sanjiva
 Reddy):  (a)  and  (b).  A  total  sum
 of  Rs.  52,850'!l0  Paise  made  up  as
 follows,  has  been  paid  to  the  Orissa
 Flying  Club,  Bhubaneswar  during  the
 year  965-66:—

 Fixed  Subsidy  Rs.  -40,000.00°
 Subvention  Rs.  12,850.10.

 Total:  Rs.  52,850.10,

 Rice  from  U.A.R.
 3268.  Shri  N.  है,  Laskar;

 Shri  Liladhar  Kotoki:
 Will  the  Minister  of  Food,  Agricul-

 ture,  C  it  and
 Cooperation  bc  pleased  to  state:

 Dev.

 (a)  whether  any  agreement  has
 been  signed  between  India  and  United
 Arab  Republic  for  supply  of  rice;  and

 (b)  if  so,  the  terms  ang  conditions
 of  the  agreement?

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Food,  Agriculture,  Community
 Devel  it  and  C  tii  (Shri
 Govinda  Menon):  (a)  and  (b).  An
 Agreement  has  been  signed  on  the
 23rd  March.  966  for  the  purchase  of
 20,000  metric  tons  of  rice  from  the
 U.A.R.  The  cost  of  the  rice  is  to  be
 paid  in  non-convertible  Indian  rupces
 to  be  utilised  by  the  U.A.R.  for  the
 Purchase  of  Indian  goods  under  the
 Trade  Agr  The  shipmen!  of
 13,000  metric  tons  is  to  be  effected  dur-

 ing  April,  and  May,  ‘1986,  and  of  tne
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 remaining  7,000  metric  tons  either
 during  Apri]  and  May,  1966,  at  the
 seller’s  option,  or  from  the  new  crop
 in  November  and  December,  1966.

 2.00  hrs,

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 Avupit  ReporT  AND  APPROPRIATION  Ac-
 COUNTS,  POSTS  AND  TELEGRAPHS

 The  Minister  of  State  in  the  Mintis-
 try  of  Finance  (Shri  8.  R,  Bhagat):  I
 beg  to  lay  on  the  Table  a  copy  each
 of  the  following  papers:—

 (l)  Audit  Report.  Posts  and  Tele-
 graphs,  966,  under  article  5]  (dd)
 of  the  Constitution.  [Placed  in
 Library,  See  No.  LT-597!/66}.

 (2)  Appropriation  Accounts,  Posts,
 and  Telegraphs,  1964-65,  [Placed
 in  Library.  See  No.  LT-5972/66}.

 NOTIFICATION  UNDER  THE  ComPANIES Act

 The  Minister  of  State  in  the  Minis-
 try  of  Law  (Shri  C.  R.  Pattabhi
 Raman):  Sir,  4  beg  to  lay  on  the
 Table  a  copy  of  the  Companies  (Cent-
 ral  Government’s)  General  Rules  and
 Forms  (Amendment)  Rules  1966,  pub-
 lished  in  Notification  No,  G.S.R.  368
 in  Gazette  of  India  dated  the  i9th
 March,  1966,  under  sub-section  (3)
 of  section  642  of  the  Companies  Act,
 1956.  [Placed  in  Library.  See  No.
 LT-5973/66].

 a ANNUAL  Report  anp  Aup!tep  Accounts
 oF  ANIMAL  WELFARE  80870

 The  Deputy  Mimister  im  the  Mluis-
 try  of  Food,  Agricultural  Community

 and  Cooperation  (Shri
 Shinde):  Sir,  I  beg  to  lay  on  the  Table
 a  copy  of  the  Annual  Accounts  of  the
 Animal  Welfare  Board,  Madras  for  the
 year  1964-65.  along  with  the  Audit
 Report  thereon.  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT-5974/66].
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 2.0]  brs.

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEM.-
 BERS’  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 Eicuty-rourTH  Report
 Shri  S.  V.  Krishnmoorthy  Rao

 (Shimoga):  Sir,  I  beg  to  present  the
 Eighty-fourth  report  of  the  Commit-
 tee  on  Private  Members’  Bills  and.
 Resolutions,

 2.02  hrs.

 RE.  STATEMENT  BY  PRIME
 MINISTER

 The  Minister  of  Parliamentary
 Affairs  and  Commuafcationg  (Shri
 Satya  Narayan  Sirmha):  I  am  sorry  to
 inform  the  House  through  you  chat
 the  Prime  Minister  has  become  indis-
 posed  due  to  a  mild  attack  of  flu  and
 had  been  advised  complet:  rest  for
 two  days.  Therefore,  the  promised
 statement  which  she  was  to  make
 today  in  the  afternoon  will  be  made
 by  her  on  Thursday  after  the  ques-
 tion  hour.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hoshan-
 gabad):  We  wish  her  speedy  recovery
 by  the  grace  of  God.

 ot  बागड़ी  (हिसार)  :  फ्लू  राज  हुआ
 है  या  कल  हुमा  था  ?

 2.68  hrs.
 STATEMENT  RE,  ELECTRONIC

 COMPUTERS  FOR  LIC,
 The  Minister  of  State  in  the  Minis-

 try  of  Finamce  (Shri  B.  ्,  Bhagat):
 Sir,  with  your  permission  |  propose  to
 correct  an  error,  in  the  information
 given  by  me  on  the  floor  of  this  House
 on  the  I7th  February,  1966.  in  reply
 to  a  supplementary  put  by  Shri  Tridib
 Kumar  Chaudhuri  to  Starred  Ques-
 tion  No.  62  regarding  Electronic  Com-
 puters  for  Life  Insurance  Corporation.
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 while  replying  to  Shri  Tridib  Kumar
 Chaudhuri  I  had  stated  as  follows:

 “We  have  not  purchased  them;
 we  have  uired  them.  We  are
 paying  for  the  services......  ‘

 The  correct  position  is  that  the  con-
 tracts  for  the  installation  of  the  Com-
 puters  were  entered  into  on  a  rental
 basis.  Subsequently,  however,  on  28th
 June,  965  the  Life  Insurance  Cor-
 poration  decideg  to  purchase  the
 machines  outright.

 Shri  S.  M,  Banerjee  (Kanpur):
 During  the  same  question  hour  when
 this  question  was  asked  I  put  a  ques-
 tion  whether  it  was  not  a  fact  that
 14,000  employees  of  the  LIC  were
 likely  to  be  declared  surplus  or  re-
 trenched  because  of  the  electronic
 computers.  You  supported  my  ques-
 tion  and  asked  the  same  question.
 Then  $  withdrew.

 That  question  should  also  have  been
 replieq  now.
 Mr.  Speaker:  I  thought  I  always
 support  him,  though  he  doeg  not.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  I  always  sup-
 port  you,  Sir.

 Mr.  Speaker:  Yes;  but  the  question
 does  not  arise.

 Shri  S.  M.  Banerjee:  You  will  al-
 ways  forgive  me  for  my  impulse.  You
 should  not  take  such  matters  seriously.

 Shri  Bade  (Khargone):  What  is  the
 amount  of  foreign  exchange  that  they
 are  supposed  to  spend  on  this?

 Mr.  Speaker:  That  does  not  arise;
 about  the  correction,  he  may  put  any
 question  that  he  wants  to.

 Shri  Bade:  At  that  time,  they  said
 something  about  foreign  exchange
 also.

 Mr,  Speaker:  J  am  not  concerned
 with  what  has  happened  to  the  other
 points  at  that  time.  We  are  not  con-
 cerned  with  them  now.

 APRIL  5,  1966  Computers  for  L.J.C.  (Stt.)  9462

 Shri  Shimkre  (Marmagoa):  The  other
 day,  when  he  replied  to  the  question,
 on  behalf  of  the  Government,  it  was
 stated  that  the  installation  of  these
 computers  would  not  mean  any  ‘Te-
 trenchment.  At  least  let  the  Minister
 make  it  clear.

 Mr.  Speaker:  No,  no.  Shri  Priya
 Gupta.

 Shri  Priya  Gupta  (Katihar):  In
 reply  to  the  question  the  other  day,
 it  was  made  clear  that  foreign  ex-
 change  would  be  required.  The  ques-
 tion  cropped  up  when  Shri  Tridib
 Kumar  Chaudhuri  asked  whether  any
 foreign  exchange  was  involved.  Now,
 if  foreign  exchange  is  required  for  the
 purchase  of  computers  to  increase
 efficiency  in  the  LIC,  may  I  ask
 whether  it  will  not  be  better  to  avoid
 incurring  any  expenditure  by  way  of
 foreign  exchange  which  is  required
 for  other  purposes  at  this  critical  mo-
 ment,  and  thus  avoid  retrenchment  of
 14,000,  emplovees  in  the  LIC,  at  the
 same  time?

 Mr.  Speaker:  Order,  order.  Are
 these  matters  covered  by  the  correc-
 tion?

 Shri  B.  R.  Bhagat:  No,  Sir.

 aft  बागड़ी  (हिसार):  भ्रध्यक्ष  महोदय
 मैं  दर्ज  के साथ  इस  बात  की  सूचना  देता  हूं
 कि  श्री  लखन  भवानी,  जो  बस्तर  से  लोक  सभा
 के  सदस्य  चुन  कर  प्राये  हैं,  ने लोक  सभा  में
 संयुक्त  समाजवादी  दल  में  शमूलीयत  प्रख्त्यार
 करली  है।

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath
 (Hoshangabad):  Sir,  may  I  make  a
 request  that  in  order  to  facilitate  a
 good  debate  on  Bastar,  copies  of  the
 statements  mrade  by  the  Home  Minie-
 ter  on  two  days  as  well  as  the  state-
 ment  made  by  the  Minister  of  Plan-
 ning  may  be  circulated—all  the  three
 statements?
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 2.07  brs,
 DEMANDS*  FOR  GRANTS—contd.

 MINISTRY  OF  TRANSPORT  AND  AVIATION
 —contd.

 Mr.  Speaker:  The  House  will  now
 take  up  further  discussion  ang  voting
 on  the  Demands  for  Grants  under
 the  control  of  the  Ministry  of  Trans-
 port  and  Aviation.  Out  of  five  hours,
 one  hour  and  25  minutes  have  already
 been  taken.  Three  hours  and  35
 minutes  remain  for  this  debate.  That
 means  this  debate  will  conclude  at
 3°45.  How  long  is  the  Minister  likely
 to  take  for  his  reply?

 Shrt  M.  R.  Masani  (Rajkot):  May
 we  know  when  the  hon.  Minister  will
 reply  to  te  debate?

 The  Minister  of  Transport,  Aviation,
 Shipping  and  Tourism  (Shri  Sanjiva
 Reddy):  The  Minister  of  State  would
 take  about  half  an  hour  and  I  would
 take  about  half  an  hour.

 Mr.  Speaker:  Half  an  hour  each.  So,
 I  will  call  him  at  3.15.  But  there  are
 three  Ministers  intervening.  How
 long  would  Shrimati  Jaipal  Singh
 take?

 Shri  Sanjiva  Reddy:  She  will  take
 about  5  minutes.

 Mr.  Speaker:  Then,  Shri  Poonacha?
 Shri  Sanjiva  Reddy:  I  said  half  an

 bour.  (Interruption).  I  shall  cut  my
 speech  if'  necessary.  I  shall  finish  it
 within  0  minutes.  0  minutes  would
 do  for  me.  (Interruption).

 Shrj  Hari  Vishnu  Kamath  (Hoshan-
 gabad):  The  time  may  be  extended,
 Sir.

 Shri  U.  M.  Trivedi  (Mandsaur):
 When  this  debate  commenced,  the
 request  Was  mode  that  the  time  may
 be  extended,  particularly  in  view  of
 the  Mct  that  most  of  the  time  of  the
 speakers  was  taken  by  the  Air  India
 strike,  and  that  is  why  .(Interrup-
 tion).
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 Mr.  Speaker:  We  will  extend  it  by
 half  an  hour.

 Shri  Basappa  (Tiptur):  By  one  hour.
 Shri  D.  C.  Sharma  (Gurdaspur):

 Yesterday,  when  we  were  discussing
 a  very  important  subject—the  Minis-
 try  of  Parliamentary  Affairs—I  made
 a  request  that  one  more  hour  should
 be  given  to  it,  but  nobody  listened  to
 me  and  nobody  listened  to  the  House
 also.  So,  I  ask  why  should  the  time
 for  this  Ministry—the  Ministry  of
 Transport  and  Aviation—be  increased.
 The  other  one  is  the  most  important
 Ministry  so  far  as  this  House  is  con-
 cerned.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  We  may
 sit  a  little  longer.

 Shri  Nath  Pai  (Rajapur):  You  have
 been  pleased  to  announce  that  you
 will  extend  the  time  allotted  for  this
 debate  by  half  an  hour.

 Shri  Basappa:  One  hour.

 Shri  Nath  Pal:  I  referred  to  the
 Speaker;  not  to  him,  Shri  Basappa.  I
 just  want  to  know  whether  the  exten-
 sion  of  time  would  be  given  with
 retrospective  effect  in  the  case  of
 those  of  us  who  have  already  spoken

 Unterruption).
 Mr.  Speaker:  Order,  order.  Shri  U.

 M.  Trivedi.
 Shri  U.  M.  Trivedi:  Yesterday,  I

 was  referring  in  the  last  portion  of
 my  speech  to  the  working  of  the
 Motor  Vehicles  Act.  I  had  drawn  the
 attention  of  the  Ministry  to  the  state
 of  affairs  in  transport  and  said  that
 there  is  what  is  called  road  transport
 in  existence.  A  fairly  good  quantity
 of  goods  is  being  carried  by  road
 transport  from  place  to  place.  It  has
 become  essentia)  these  dayg  that,  rail-
 ways  being  not  very  competent
 enough  to  carry  all  the  goods,  the
 development  of  road  transport  musi
 not  be  circumscribed  in  any  particular
 manner.  Therefore,  a  set  of  rules

 sident. *Moved  with  the  r
 79(  AiyYLSD—4.

 dation  of  the  Pr



 9465  9.6.  1966-67

 {Shri  U.  N.  Trivedi]
 covering  the  whole  of  India  must  be
 framed  so  that  the  carrier’s  liability
 can  be  invoked  by  the  user  of  road
 transport  in  case  the  goods  are  lost,
 damaged  or  in  any  manner  suffer  pil-
 forage.  Such  rules  are  not  forthcom-
 mg,  with  the  net  result  that  the  use
 of  road  transport  is  more  or  less  8
 speculative  business.

 While  I  am  talking  about  the  Motor
 Vehicles  Att  and  its  working,  a  new
 evil  has  cropped  up,  to  which  the
 ‘minister  will  be  pleased  to  pay  parti-
 cular  attention,  namely,  compensation
 for  accidents  to  be  paid  where  acci-
 dents  occur  on  account  of  road  trans-
 port.  There  is  a  provision  for  the
 appointment  of  a  tribuna]  under  the
 Act,  but  on  the  appointment  of  the
 tribunal  and  preference  of  the  claim, a  time  limit  of  two  months  has  been
 put.  The  result  is  that  thousands  of
 people  who  are  entitled  to  their  claims
 being  satisfied  do  not  receive  the  bene-
 fit  arising  out  of  this  claims  tribunal.
 It  is  true  that  it  does  save  the  ex-
 penses  of  court  fees,  but  at  the  same
 time,  under  the  Fatal  Accidents  Act,  a
 man  can  file  a  suit  after  nearly  one
 year.  This  being  a  special  type  of
 suit,  the  remedy  under  the  Fatal  Acci-
 dents  Act  is  now  removed.  The  only  re-
 medy  now  available,  where  an  accident
 takes  place  on  account  of  a  motor
 vehicle,  has  to  be  availed  of  within
 two  months.  Under  these  circums-
 tances,  I  would  request  the  minister  to
 look  into  this  state  of  affairs  and  ex-
 tend  the  time  limit  from  2  months  to
 at  least  6  months.  The  tribunals  that
 are  appointed  must  be  of  such  per-
 sons  who  have  some  knowledge  of  the
 working  of  the  ‘motor  vehicle.  They
 must  not  be  mere  munsifs  and  civil
 judges,  but  men  with  some  knowledge
 about  the  working  of  motor  vehicles.
 Better  still,  if  such  appointments  are
 made  from  among  those  who  have
 worked  as  presiding  officers  of  labour
 courts.  They  will  be  able  to  serve
 this  purpose  better.

 Before  I  conclude,  I  would  reiterate
 ™My  request  to  the  minister  that  he
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 ‘must  apply  his  mind  forthwith,  as
 soon  as  he  practically  can,  to  this  loss.
 which  is  recurring  day  after  day.  He
 should  see  that  the  strike  by  the  Air-
 India  navigators  is  brought  to  an  end
 and  the  losses  must  be  immediately
 put  a  stop  to.  They  will  not  lose  any
 prestige  if  this  service  is  restored,  res-
 tored  for  the  good  of  the  country  and
 for  the  economic  benefit  of  the  coun-
 try  at  large.

 Shri  Basappa:  Mr.  Speaker,  Sir,
 civi]  aviation,  which  is  to  play  a  very
 significant  role  in  the  transport  sys-
 stem  of  the  country  hereafter.  has
 been  brought  to  a  lot  of  criticism  in
 this  House  yesterday.  No  doubt,  the
 Air-India  lay-off  and  the  cancellation
 of  3  flights  from  Calcutta  has  created
 a  very  bad  impression  in  the  whole
 country,  not  only  in  this  country  but
 all  over  the  world  because  Air-India
 had  a  reputation  not  only  in  Europe
 but  in  America  also.  That  reputation
 has  been  brought  down  to  a  very  can-
 siderable  extent,  and  the  reasons  for
 this  loss  of  reputation  must  be  gone
 into  very  thoroughly.  The  disgrace  the
 shame  that  we  have  been  put  to  be-
 cause  we  have  not  been  able  to  run
 these  services  is  a  bad  thing.  Who
 exactly  are  responsible  for  this  is  al-
 ready  well  known.

 An.  hon.  Member:  Who  are  they?

 Shri  Basappa:  The  so-called  work-
 ers.  The  top  officials  say  that  the
 navigato:s  award  should  be  looked
 into  carefully.  the  award  should  be
 modified,  and  all  kinds  of  things  they
 are  putting  forward,  whereas  there
 is  the  other  section  which  says—Shri
 Masani  was  saying  that  yesterday—
 that  the  award  is  sacrosanct  and  it
 should  not  be  altered  at  all.  In  these
 conditions  the  Minister  has  to  play  a
 role  of  his  own.

 Yesterday  the  hon.  Minister,  while
 making  his  statement,  took  g  very
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 bold  stand.  I  think  he  was  correct  in
 taking  this  stand.  No  room  should  be
 left  in  any  quarter  to  think  that  a
 Policy  of  appeasement  would  go  a
 long  way  in  this,  because  we  have
 followed  this  policy  of  appeasement
 in  the  past  in  all  matters  and  we
 have  come  to  a  lot  of  trouble  in  this
 country.  The  moment  we  give  up
 this  kind  of  policy  of  appeasement
 and  take  a  strong  attitude  at  every
 stage  things  will  become  much  better.

 Sir,  some  advice  was  being  tender-
 ed  by  Shri  Nath  Pai—who  is  not  here
 now—to  the  Ministry.  He  said  that
 they  have  taken  a  wrong  place  and  a
 wrong  time  for  doing  these  things.  ft
 is  not  so.  When  the  navigators  took
 Such  a  step,  after  going  into  an  illegal
 strike  and  taking  a  strong  attitude,  to
 defy  even  the  ultimatum,  what  else
 remained  to  be  done?  The  fact  is,  this
 illegal  strike,  this  unreasonable  step that  has  been  taken  by  these  people
 is  known  throughout  the  country.
 They  are  the  so-called  workers  who
 are  getting  Rs.  5000  to  Rs.  6000  a
 month.  For  these  people,  who  are  en-
 gaged  in  this  essential  service,  to  take
 such  a  step  is  not  justified,

 Shri  Narendra  Singh
 (Anand):  Rs.  2000.

 Mahida

 Shri  Sanjiva  Reddy:
 Rs.  6000  also.

 Shri  Basappa:  The  Minister  says that  it  is  Rs.  6000  also.  I  know  you
 had  been  running  air  services  in  the
 beginning  and  you  had  employed
 many  pilots  also.  You  might  not
 have  been  paying  them  so  much  but
 the  Government  is  paying  them  suffi-
 ciently  well.

 Sometimes

 Mr.  Speaker:  I  have  not  been  run-
 ning  any  service....  (Interruption).

 Shri  Basappa:  I  am  sorry,  Sir.  So
 the  Government  has  to  be  careful  in
 all  these  matters.

 Yesterday,  Sir,  they  were  saying
 that  the  Government  had  almost
 agreed  to  certain  things.  It  was  80०0०
 that  the  hon,  Minister,  Shri  Poonacha
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 came  forward  to  deny  all  those
 things.  Therefore,  he  has  to  be  verv
 careful  when  talking  to  these  people
 who  come  as  mediators.  They  would
 put  the  ministers  in  a  trap.  But,  of
 course,  the  hon.  Minister,  Shri  Sanji-
 va  Reddy,  is  strong  enough  to  resist
 all  those  things.  Shri  Poonacha  is
 a  very  nice,  gentle  person.  He  should
 also  learn  to  be  strong  from  his  Minis-
 ter.  What  I  say  is,  the  future  action
 will  have  to  be  very  strong.  0
 course,  the  Minister  has  to  look  into
 the  whole  matter,  Sometimes  when
 such  serious  things  are  done  he  has
 to  take  very  severe  action  and  even
 dismiss  the  officials  if  they  are  found
 to  be  in  the  wrong.

 Coming  to  IAC,  their  performance
 is  very  disappointing.  The  plane;  do
 not  arrive  or  depart  punctually.  Fur-
 ther:  there  igs  indiscipline  and  insub-
 ordination  among  the  staff.

 Here  I  must  say  a  word  about  the
 Directorate-General  of  Civi]  Aviation.
 There  are  nearly  60  aerodromes
 which  have  to  be  operated  and  there
 are  nearly  700  gazetted  officers  to  look
 after  those  aerodromes.  The  qualifi-
 cations  of  the  persons  to  man  these
 aerodromes  have  not  been  finalised
 yet  and  there  is  no  proper  criterion
 for  their  selection.

 The  Minister  should  look  into  the
 working  of  not  only  the  people  who
 operate  these  planes  but  also  the
 management.  If  there  is  something
 essentially  wrong  with  the  manage-
 ment  it  must  be  set  right.  The  Minis-
 ter  should  take  8  balanced  view  and
 not  a  one-sided  view.  Of  course,  to
 do  all  that  it  takes  a  long  time.  So.
 in  the  first  place,  he  should  ensure
 that  the  plane  services  are  operated.
 Afterwards,  he  should  go  into  these
 things  thoroughly.

 As  air  transport  has  to  play  a  ve-7y
 vita]  role  in  our  country  there  ghould
 be  a  reappraisal  of  the  existing  sec-
 tors  of  the  air  services  by  Govern-
 ment  and  the  two  Corporations.  The
 target  for  the  Fourth  Plan  ig  that  Air
 India  should  expand  their  services  by



 9469  DG.  1966-67

 [Shri  Basappa]
 42  per  cent  and  IAC  by  46  per  cent
 While  trying  to  achieve  that  target,
 the  Minister  has  to  ensure  that  ac-
 cidents  in  air  travel  are  reduced  to  the
 minimum.  I  am  saying  this  because
 it  hag  been  noticed  of  late  that  some
 ‘of  the  accidents  are  not  due  to  natu-
 ral  causes  but  due  to  human  failure,
 specially  on  the  part  of  the  pilots.  And
 yet  we  notice  that  instead  of  giving
 them  punishments  they  are
 promotion.  I  hope  the  Minister  will
 look  into  it.

 Coming  to  transport,  it  has  to  play
 a  very  dominant  and  important  role
 in  the  development  of  the  country.
 There  is  so  much  of  imbalance  in  it
 and  its  impact  on  trade  and  industry
 is  great.
 there  should  be  keen  compctition
 between  road  and  rail  transport.  But
 it  should  be  healthy.  A  Committee
 has  been  appointed  to  look  into  co-
 ordination  between  various  modes  of
 tz:an-port.  The  Ministry  should  take
 a  comprehensive  view  of  the  various
 modes  of  transport  and  develop  them,
 keeping  in  view  the  role  they  have  to
 play  in  future.  In  each  area  they
 have  to  develop  that  system  of  trans-
 port  which  is  suitable  for  that  area
 and  which  will  help  the  economic
 development  of  that  area.  In  the
 Fourth  Plan  Rs.  2,000  and  odd  crores
 has  been  allotted  to  the  public  sector
 and  Rs.  650  crores  to  the  private  sec-
 tor  for  development  of  transport.  The
 transport  system  should  receive  im-
 petus  from  the  Government.  Road
 transport  should  be  improved  to  the
 extent  suggested  in  the  Fourth  Plan.

 Now  some  Internationa)  develop-
 ment  agency  is  giving  aid  to  some
 States  for  the  construction  of  roads
 Only  some  States  are  receiving  this
 benefit.  I  hope  the  Minister  will  look
 into  the  matter  and  ensure  that  all
 State,  recelve  aid  from  such  agencies
 for  construction  of  roads,  For  ex-
 ample,  after  the  re-organisation  of
 States  some  areas  which  are  back-
 ward  have  joined  Mysore.  So,  the
 entire  road  system  of  Mysore  requires
 imprevement.  The  number  of  nation-
 al  highways  in  Mysore  is  very  small
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 More  ‘money  has  to  be  allotted  for  im-
 provement  of  national  highwayg  in
 Mysore.

 Coming  to  shipping,  Sir,  you  were
 also  present  when  the  National  Mari-
 time  Day  was  celebrateg  yesterday
 under  the  auspices  of  the  President.
 In  that  connection,  certain  suggestiogs
 were  made.  One  wag  that  we  must
 be  careful  about  certain  clauses  in
 the  agreements  which  will  be  very
 detrimental  to  us.  Ls  hope  in  future
 No  such  clauses  will  be  found  in  the
 agreements,  clauses  which  will  be
 deterimental  to  the  country,  It  was
 also  suggested  that  the  labour  laws
 should  be  applied  to  the  sea-fares  so
 that  they  will  do  their  work  much
 more  efficiently.

 About  major  ports,  Mangalore  is  very
 much  in  my  mind.  The  work  is  going
 on  very  slowly.  The  Minister  also
 knows  that  it  is  a  very  important
 thing.  More  food  imports  have  to
 come  into  this  country  through  this
 port.  Therefore  Mangalore  Port  will
 have  to  be  constructed  very  quickly.
 We  have  to  develop  shipping  from
 .5  million  tonnes  to  3  million  tonnes.
 Therefore  it  requires  great  effort  on
 our  part.

 Last  word  is  about  tourism.  Mysore
 affords  very  beautiful  places  for  peo-
 Ple  to  come  and  see.  Both  internation-
 al  as  well  as  home  tourists  can  go  and
 enjoy  their  holidays.

 Mr.  Speaker:
 elephants  as  well.

 Not  only  places  but

 Shri  Basappa:
 Bandi

 I  am  reminded  of
 ur  where  elephants  are  caught

 in  a  nice  way.  They  are  tamed  also
 for  very  useful  purposes.  That  is  a
 place  where  an  international  sport
 avd  flames  sanctuary  can  be  develop-
 ed.  Also.  Brindaban.  Sharavathi
 Velley  Projects  and  all  these  areas  are
 very  nice.  I  know.  the  hon.  Speaker
 has  een  all  those  parts,  The  air  strips
 must  be  developed  in  Hospet  also  to
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 see  the  beautiful  temples  of  Somnath
 and  at  other  places  near  Hasan  and
 Bellur.  In  this  way  more  foreign
 tourists  can  come  and  spend  their
 money;  also  we  can  earn  foreign  ex-
 change.  There  isaplanto  earn  Rs,  00
 crores  worth  of  foreign  exchange.
 How  can  that  be  done?  Therefore  I
 suggest  that  these  two  corporations
 which  have  come  into  existence  must
 not  be  sabotaged  by  the  private  sec-
 tor  which  they  are  very  particular  to
 see.  I  cautinn  the  Minister  even  now
 that  these  people  will  sabotage  your
 corporations  and  you  must  take  care
 of  your  corporations  to  see  that
 tourism  is  developed  in  this  country
 on  proper  lines.

 The  Deputy  Minister  in  the  Minis-
 try  of  Transport  and  Aviation  (Shri-
 mati  Jahanara  Jaipal  Singh):  Mr.
 Speaker,  Sir.  I  thank  hon,  Members
 who  have  stressed  the  importance  of
 tourism.  I  shall  confine  my  remarks
 to  the  subject  of  tourism.

 Shri  Masani  hes  said  that  we  lack  a
 Policy,  that  we  are  organising  things
 in  a  haphazard  manner  and  are  living
 from  hand  to  mouth.  His  contention
 ig  that  tourist  traffic  between  956
 and  3960  increased  at  8  rate  of  20
 Per  ‘cent  and  that  between  960  and
 065  the  rate  of  increase  declined  to
 l0  per  cent.  I  would  like  to  remind
 him  that  the  last  one  year  hag  been
 an  eventful  year  for  tourism  in  India.
 Because  of  hostilities  started  by
 Pakistan,  the  number  of  tourists  de-
 clined.  The  challenge  that  was  im-
 posed  by  the  adverse  conditions  of
 965  was  fully  met.  There  was  a  real
 danger  that  we  might  end  the  year
 with  26  per  cent  to  30  per  cent  drop  in
 tourist  figures  which  would  have
 Meant  a  loss  of  Rs.  6  crores  to  Rs.  7
 crores  worth  of  foreign  exchange
 earnings.

 Within  a  week  of  the  cesgation  of
 hostilities,  a  big  re-assurance  cam-
 paign  was  launched  by  our  depart-
 ment.  This  was  considerably  helped
 by  Air  Indig  pffices  overseas.  The
 Message  that  travel  conditions  in
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 India  were  absolutely  normal  and
 discounting  the  alarming  reports
 about  India  was  put  acroxg  to  thou-
 sands  of  foreign  trave]  agents,  im-
 portant  journalists,  newspapers,
 maguzines,  was  crossed  through  televi-
 sion  netwa-ks  and  yl)  possible  media
 of  publicity  including  group  discus-
 siong  with  foreign  tour  promoters
 and  travel  agents  were  employed.
 The  help  of  foreign  airlines  operating
 through  India  was  also  sought,  I  am
 glad  to  say  that  the  calendar  year
 ‘1965.  has  ended  with  only  a  decline  of

 54  per  cent  over  the  previows  yeur.
 It  is  difficult  to  prove  as  to  how  eff-
 ective  the  publicity  campaign  ig  or  is
 not,  but  there  is  considerable  evidence
 to  show  that  but  for  this  re-assurance
 campaign,  the  decline  would  have
 been  much  larger.

 As  part  of  this  campaign,  the  I5th
 annual  session  of  the  Pacific  Area
 Travel  Association,  usually  known  as
 PATA,  came  in  very  handy.  It  is  a
 conference  where  leaders  of  travel  in-
 dustry,  senior  executives  of  airlines,
 shipping  companies  and  heads  of
 foreign  tourist  organisations  and  im-
 portant  writers  in  the  travel  field  as-
 semble.  Even  in  the  normal  circum-
 stances.  the  PATA  conference  helps
 to  boost  tourist  traffic  in  the  country
 in  which  it  is  held.  Tourist  traffic  is
 a  luxury  traffic  and  a  tourist,  who
 spends  his  own  money,  would  not
 come  to  a  country  about  which  he  has
 misgivings.  The  holding  of  PATA
 conference  ebout  three  months  ago
 was  like  a  shot  in  the  arm  of  Indian
 tourism.  This  opportunity  was  fully
 exploited  and  I  am  happy  to  say  that
 the  conference  was  a  great  success.
 Out  of  about  400  foreign  tourists  who
 attended  the  conference  more  than
 a  hundred  have  written  letters  of  ap-
 previation  which  are  not  just  polite
 expressiong  of  thanks  but  show  that
 a  well-managed  conference  has  won
 the  goodwill  and  support  of  all  these
 active  promoters  of  tourism.  I  would
 like  to  add  there  that  all  this  was  pos-
 stele  through  a  small  Government  De-
 partment  in  a  large  Ministry.
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 I  am  sure  many  Members  of  this

 House  have  seen  the  Sound  and  Light
 Spectacle.  usually  called  Son-et-lum-
 iere  in  the  Red  Fort.  I  wonder  if  the
 Members  realise  the  amount  of  ima-
 ginative  effort  gone  to  the  making  of
 this  Show  which  is  first  of  its  kind
 put  up  by  any  Asian  country.  ft  is
 a  new  form  of  entertainment  which
 tourists  generally  like  very  much  and
 while  it  has  become  quite  established
 in  European  countries,  itis  an  achie-
 vement  of  which  we  can  well  be
 proud  particularly  in  view  of  the  fact
 that  all  the  male  and  female  voices
 and  all  the  music  were  entirely
 Indian,  the  recordings  were  done  in
 India  and  the  producers  were  also
 Indian.

 Now  that  the  Third  Plan  has  ended,
 it  would  not  be  out  of  place  to  men-
 tion  that  24  Tourist  Bungalows  and
 canteens  etc.  have  been  completed  and
 commissioned  into  use  by  the  Tourist
 Department  and  60  Tourist  Bungalows
 have  been  completed  and  commission-
 ed  by  the  State  Governments  with  50
 per  cent  subsidy  given  by  the  Centre.
 The  great  virtue  of  these  bungalows
 is  that  they  are  in  out-of-the-way
 places  and,  therefore,  they  open  up
 for  tourism  many  places  which  are
 not  otherwise  available.  More  than
 30,000  tourists  have  availed  of  the
 facility  offered  by  24  establishments
 run  by  the  Central  Government  and
 many  More  must  have  availed  of  the
 facilities  offered  by  the  60  bungalows
 “in  bv  the  State  Government.

 Because  of  lack  of  imports  a  few
 years  ago,  the  condition  of  taxis  and
 cars  on  hire  available  to  tourists  had
 considerably  deteriorated.  Now  for
 the  last  two  years  an  increasing  num-
 ber  of  cars  are  being  sold  to  transport
 operators  approved  by  the  Tourist
 Department  through  the  State  Trading
 Corporation.  This  has  considerably
 improved  the  road  transport  service
 available  to  tourists.  Tourists  are  also
 increasingly  using  the  tourist  bus  ser-
 vice  provided  by  State  Governments  at
 the  instance  of  the  Tourist  Department,

 APRIL  5,  966  D.G.  1966-67  9474

 Publicity  and  promotion  in  about  30
 foreign  countries  from  where  most  of
 the  tourists  come  has  been  most  acti-
 vely  pursued  in  the  last  year,  37
 lakhs  pieces  of  printed  publicity  mate-
 rial  in  English  ang  several  other
 languages  were  distributed  in  a  syste-
 matic  manner  so  that  these  publica-
 tions  reach  potential  tourists.

 I  do  not  accept  Shri  Masani’s  con-
 tention  that  we  have  not  formulated
 any  Tourist  Policy  at  all.  What  is
 a  Tourist  Policy?  It  is  an  omnibus
 phrase.  There  may  not  be  a  declara-
 tion  at  any  given  moment  of  a  tourist
 policy.  But  there  has  been  a  distinct
 tourist  policy  which  has  been  evolved
 gradually  during  the  last  twelve  years,
 Even  if  a  declaration  is  made,  the  con-
 ditions  of  tourism  change  so  rapidly
 in  the  international  world  that  ony
 given  declared  policy  of  today  would
 have  to  be  revised  after  some  time.
 For  instance,  there  is  a  certain  demar-
 cation  of  functions  and  of  responsibi-
 lity  between  the  Centre  and  the  States
 in  the  matter  of  Five  Year  Plan  pro-
 jects.  Certain  types  of  projects  which
 offer  facilities  of  the  type  desired  by
 foreign  tourists  will  be  financed  and
 developed  by  the  Central  Government
 and  certain  others  which  offer  facilities
 to  domestic  tourists  by  the  State  Gov-
 ernments.  This  does  not  mean  that
 the  Centre  is  not  mindful  of  domestic
 tourism.  We  believe  that  domestic
 tourism  service  has  a  base  for  the
 growth  of  all  tourism  and  is,  therefore,
 highly  essential.  A  great  deal  has
 been  done  by  the  Transport  Ministry
 in  promoting  domestic  tourism.  Then,
 the  development  of  tourist  centres  has
 been  done  on  a  selective  basis  and  a
 great  deal  of  thought  has  gone  into
 the  process  of  selection.

 Shri  Masani  has  urged  that  an  auto-
 nomous  authority  should  replace  the
 present  Tourist  Department  because
 the  Government  Department  cannot
 prove  effective  in  organising  publicity
 and  promotion.  Further  that
 this  authority  should  not
 indulge  in  any  commercial
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 activity.  I  would  like  to  assure  him
 that  this  problem  has  engaged  the
 attention  of  the  Government  over
 many  years.  This  was  carefully  con-
 sidered  by  the  Jha  Committee  on
 Tourism  appointed  by  the  Government
 in  1963.  The  view  taken  by  the  Gov-
 ernment  in  964  when  the  Jha  Com-
 mittee  Report  was  considered  was  that
 while  there  were  advantages  and  dis-
 advantages  in  both  systems,  one  of
 organising  tourism  through  a  Depart-
 ment  of  the  Government  and  the  other
 of  doing  so  through  an  autonomous
 Corporation  under  the  present  Indian
 conditions,  more  advantages  lay  in
 continuing  to  doing  so  through  a  Gov-
 ernment  Department.  For  instance,
 in  dealing  with  State  Governments  and
 with  other  Ministries  of  the  Central
 Government,  a  Government  Depurt-
 ment  undef  senior  officer  with  suffi-
 cient  status,  can  be  more  effective.
 However,  following  from  my  statement
 that  tourist  policy  is  not  somewhat
 static  but  is  continuously  being  evolv-
 ed,  we  would  have  no  objection  in  re-
 viewing  this  matter  again.

 There  has  been  some  criticism  of  the
 three  public  sector  undertakings  in
 the  field  of  tourism.  The  Transport
 Undertaking  is  blamed  for  losing
 money  and  the  other  Corporations  for”
 not  having  done  anything  positive.
 Our  thinking  is  not  quite  different
 from  the  Members  on  these  matters  in
 the  sense  that  we  have  decided  to
 merge  the  three  undertakings  into  one.
 However,  we  should  not  be  alarmed
 ‘by  the  losses  because  a  new  undertak-
 ing  in  a  competitive  fleld  takes  time  to
 establish  itself.  This  matter  is  engag-
 ing  our  close  attention  and  J  would
 like  to  say  that,  during  the  process  of
 amalgamation  of  the  three  undertak-
 ings,  the  functions  of  the  new  Corpora-
 tion  would  also  be  reviewed.

 I  now  come  to  the  important  ques-
 tion.  raised  by  Shri  Masani,  of  leakage
 of  foreign  exchange  spent  by  tourists
 in  this  country.  Probably,  his  esti-
 mate  that  75%  foreign  exchange  spent
 ‘by  tourists  is  lost  and  smuggled  out
 is  exaggerated.  It  is  impossible  tc
 collect  statistics  of  transactions  of  this
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 type.  However,  I  would  concede  that
 there  is  a  considerable  leakage.  Even
 if  it  is  much  less  than  75%,  it  is  bad
 enough.  We  have  been  aware  of  it
 and  I  understand  that  certain  ways
 and  means  of  plugging  the  leakage  of
 foreign  exchange  have  been  under  the
 consideration  of  the  Ministry  of  Fin-
 ance  for  some  time.

 Shri  Nath  Pai  used  a  very  strong
 language  about  the  way  our  customs
 officials  treat  foreign  visitors.  I  would
 like  to  tell  the  House  that,  in  order  to
 facilitate  the  clearance  of  air  passen-
 gers,  a  pool  of  customs  officers,  select-
 eq  for  working  at  our  international
 airports  and  thus  achieving  specialisa-
 tion,  has  been  created.  I  understand
 that  during  the  last  one  year,  there
 has  been  a  remarkable  improvement
 in  the  handling  of  air  passengers  by
 Indian  customs.  I  am  told  that  many
 foreign  airlines,  operators  and  travel
 agents  have  expressed  appreciation  of
 the  improvement  that  has  taken  place.

 I  hope  the  House  will  agree  that  the
 situation  is  quite  hopeful.  We  have  to
 go  a  long  way  but  we  are  moving  in
 the  right  direction,

 Dr.  L,  M,  Singhvi  (Jodhpur):  I
 should,  first  of  all,  like  to  welcome
 the  new  set  of  incumbents  of  this
 Ministry,  the  hon,  Membebr  who  just
 now  spoke  on  this  Ministry’s  Demands,
 as  also  her  senior  colleagues.  It  sounds
 rather  anomalous  that  a  Ministry
 which  wag  looked  after  hitherto  by  a
 single  Minister  of  State  is  now  manned
 by  as  many  as  three  incumbents.  I
 do  not  know  whether  it  does  not  sound
 puzzling  and  somewhat  bewilder-
 ing....

 Shri  Daji  (Indore):  One  plus  threc-
 fourth  plus  half,

 Dr,  L,  M.  Singhvi:  Yes;  that  is
 another  way  of  putting  it.

 The  increase  is  bewildering.  Either
 the  Ministry  was  very  short  of  minis-
 terial  personne]  until  now  or  it  is
 over-manned  as  at  present,
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 {Dr.  L.  M.  Singhvi]
 Be  that  as  it  may,  I  should  like  io

 emphasize  the  fact  that  transport  in
 our  country  is  a  basis  both  of  military
 strength  and  of  economic  mobility.  I
 had  occasion  to  raise  several  issues
 with  regarg  to  our  transport  policies
 and  co-ordination  when  I  spoke  on  the
 Railway  Budget.  At  that  time,  how-
 ever,  the  hon.  Railway  Minister  ad-
 vanced  the  plea  that  he  had  not  studied
 the  report  of  the  Committee  on  Trans-
 port  Policy  and  Co-ordination,  for  the
 appointment  of  which  he  claimed  a
 measure  of  credit,  but  for  the  imple-
 mentation  of  Whose  recommendations
 he  was  unable  to  show  an  equal  mea-
 sure  of  enthusiasm.

 व  should  like  particularly  to.  emmpha-
 size  the  important  role  of  transport  in
 the  situation  of  Emergency.  In  898
 in  a  book  called  The  River  War,  Sir
 Winston  Churchill  hag  occasion  to
 emphasize  the  importance  of  transport
 in  the  context  of  Defence  and  this  is
 what  he  said  in  his  inimitable  colour-
 ful  language:

 “In  a  tale  of  war,  the  reader’s
 mind  is  filled  with  the  fighting.
 The  battle—with  the  vivid  scenes,
 its  moving  incidents,  its  plain  and
 tremendous  results—excites  imagi-
 nation  and  commands  attention.
 The  eye  is  fixed  on  the  fighting
 brigades  as  they  move  amid  the
 smoke;  on  the  swarming  figures  of
 the  enemy;  on  the  general,  serene
 and  determined,  mounted  in  the
 middle  of  his  staff.  The  long
 trailing  line  of  communications  is
 unnoticed.  The  fierce  glory  that
 plays  on  red,  triumphant  bayonets
 dazzles  the  observer;  nor  does  he
 care  to  look  behind  to  where,
 along  a  thousand  miles  of
 rail  road  and  river,  the  convoys
 are  crawling  to  the  front  in  unin-
 terrupted  succession.  Victory  is
 the  beautiful,  bright-coloured
 flower.  Transport  is  the  stem
 without  which  it  could  never  have
 blossomed.”
 I  often  wonder  whether  the  impo:-

 tance  which  is  rightfully  due  to  trans-
 port  is  really  accorded  to  it  by  the
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 Covernment,  whether  in  the  context
 of  our  military  strength  or  in  the  can-
 text  of  our  economic  growth.  It  seemg
 to  me  that  the  development  of  trans-
 port  has  been  relatively  unsatisfactory
 and  particularly  the  development  of
 road  transport  is  far  from  _  being.
 satisfactory.

 The  other  day  when  I  put  a  ques-
 tion  on  the  subject  of  border  ruads,.
 the  hon.  Minister  was  at  pains  to  as-
 sure  me  that  there  was  no  reduction
 and  no  curtailment  whatever  in  the
 allocations  contemplated  earlier  for
 border  roads,  My  information  hap-
 pens  to  be  otherwise,  and  I  know  that
 l  am  in  a  position  ta  substantiate  what
 I  am  saying.  I  hope  that  the  hon.
 Minister  of  State  or  the  hon.  Minis-
 ter  himself  when  he  rises  to  rep'y
 would  correct  the  reply  which
 was  in  error,  if  I  may  say  so  with
 great  respect.  The  fact  of  the  matter
 is  that  perhaps  either  because  of  the
 senSe  of  complacency  into  which  iu-
 evitably  the  spirit  of  Tashkent  has
 seemed  to  lull  us  or  because  of  some
 other  problems  with  which  the  Mini-
 stry  has  been  confronted,  the  alloca-
 tions  for  border  roads,  and  particularly
 for  border  roads  in  Rajasthan  have:
 been  sowewhat  reduced.
 2.42  hrs.
 (Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair].

 It  is  not  reduction  is  alone  that
 causes  concern  but  if  that  reduction
 is  an  indication  of  a  certain  fall  in  the
 barometer  of  priority  for  border  roads,
 then  it  is  a  matter  of  profound  and
 serious  concern  for  this  House.

 I  neeg  hard);  emphasise  that  the
 basic  cause  of  our  relative  failure  and
 deficiency  on  the  transport  front
 which  was  admitted  or  —  shal!  I
 say,  conceded  by  the  hon,  Minister
 of  Defence  the  other  day  on  the  floor
 of  this  House,  was  due  to  the  fact  that
 there  were  no  roads  worth  the  name
 in  the  entire  Rajasthan  border  region.
 I  have  travelled  extensively  in  that
 area  and  I  am  in  a  position  to  say  that
 in  Barmer  ag  we!l  as  in  Jaisalmer
 these  reverses  were  due  largely  if  not
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 wholly  to  the  deficiencies  of  our  trans;
 port  system.  For  years,  we  have  been
 trying  to  voice  these  feelings  and  this
 concern  in  this  House  and  outside,  but
 Iam  afraid  that  it  hag  not  attracted
 the  attention  which  was  due  to  it,  I
 hope  that  the  hon,  Minister  would  be
 able  to  give  a  clearer,  a  more  compre-
 hensive,  and,  I  hope  a  more  reassuring
 picture  of  what  the  Ministry  proposes
 to  do  particularly  in  the  field  of  border
 roads,  and  particularly  in  the  State  of
 Rajasthan  with  the  difficult  conditions
 in  which  I  am  intimately  familiar.

 Whether  this  work  is  assigned  to  the
 Border  Roads  Organisation  or  to  the
 State  Government  is  a  matter  of  de-
 tail.  But  it  seems  that  as  at  present
 the  allocations  will  not  be  absorbed
 properly  ang  the  country  will  not  get
 the  benefits  commensurate  wifh  what
 it  will  spend,  unless  the  personne]  are
 increased,  unless  the  department
 undertaking  these  activities  is  reorga-
 nised  and  unless  a  massive  effort  is  set
 afoot  in  the  border  roads  organisation
 to  build  the  many  necessary  and  vital
 road  links.  For  example,  we  do  not
 have  a  road  link  between  fie  Barmer
 sector  ang  the  Kutch  sector,  though
 they  happen  to  be  manned  by  a  single
 commander.  This  is  a  position  which
 is  obviously  hurting  our  defence  in-
 terests  in  that  area,  and  I  know  that
 it  could  affect  adversely  our  defence
 capability  in  that  area.  Similar  Is  the
 situation  in  Jaisalmer.

 Without  going  into  any  greater  de-
 tail,  I  would  like  to  elicit  from  the  hon.
 Minister,  when  he  rises  to  reply  to  this
 debate,  what  he  proposes  to  do  pre-
 cisely  and  in  detail  in  respect  of  build-
 ing  up  a  border  roads  organisation,
 and  simplifying  procedures  so  that
 most  of  these  matters  can  be  expedit-
 ed  and  also  ensuring  that  the  quality
 of  work  that  is  done  in  these  areas  is
 up  to  the  mark.

 I  should  like  to  emphasise  that  road
 transport  should  not  be  a  cut-throat
 competitive  factor  for  the  railways,
 but  that  neither  the  development  of
 railways  nor  the  development  of  roads
 should  exclude  the  other.  It  should
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 not  always  be  competitive.  but  comp'c-
 mentary.

 Shri  Sham  Lal  Saraf  (Jammu  and’
 Kashmir):  Does  the  Ministry  deal  with
 border  roads  or  national  highways?

 Dr,  L,  M.  Singhvi:  It  deals  with
 both.  That  is  the  reason  why  I
 brought  up  this  question,  I  had  the
 privilege  of  being  associated  with  a
 committee  appointed  at  one  time  for
 assessing  the  work  of  the  border  roads
 organisation,  and  I  had  occasion  to  see
 the  excellent  work  done  by  the  border
 roads  organisation  in  Ledekh....

 Shri  Sham  Lal  Saraf:  That  is  with
 the  Army,  I  suppose.

 Dr.  L.  M.  Singhvi:  I  may  say  for  the
 information  of  my  hon.  friend  that  the
 border  roads  organisation  happens  to
 be  under  the  Ministry  of  Trangport.

 The  question  before  us  is  whether  the
 massive  programme  for  border  roads,
 which  was  adumbrated  initially  in  the
 wake  of  the  emergency  and  in  the
 wake  of  the  realisation  which  hed
 dawned  upon  Government  that  with-
 out  such  8  massive  programme  it
 would  be  difficult  for  us  to  defend  our
 borders,  is  going  to  be  implemented  in
 the  near  future,

 There  is  another  aspect  of  the  matter
 which  has  not  been  sufficiently  em-
 Phasised  in  this  House.  That  is  in
 respect  of  the  inland  river  transport
 system,  We  have  it  on  =  good
 authority  that  in  ‘1780,  there  were  as
 many  as  30,000  boatmen  employed  in
 inland  river  transport.
 streams  when  boats

 There  were
 could  ply  on  the

 Ganges  upstream  between  Agra
 and  Calcutta.  This  situation  has
 only  worsened.  It  is  a  surprising
 thing  that  we  have  done  nothing  to
 salvage  the  whole  network,  the  wholc
 system,  of  inland  river  transport,
 which  is  what  we  should  have  done.

 I  had  occasion  at  one  time  to  suggest
 that  there  should  be  an  inland  river
 transport  on  the  trunklines  and  that
 the  whole  country  can  be  so  connectcd.
 I  am  fortified  in  saying  this  by  all  the
 studies  made  on  this  subject  in  various
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 modern  countries  where  both  in  terms
 of  defence  and  in  terms  of  economic
 mobility,  guch  a  trunk  system  of  inland
 river  transport  has  been  organised,  I
 shoulg  like  to  know  whether  Govern-
 ment  has  ever  looked  at  this  aspect  of
 the  matter,  whether  it  has  tried  to  see
 the  possibilities  of  this  particular
 avenue  of  transport,  and  if  so,  what  it
 intends  to  do,

 We  have  here  an  excellent  report
 by  the  Committee  on  Transport  Policy
 and  Co-ordination.  This  Committee
 has  had  a  very  chequered  career,  it
 passed  through  many  vicissitudes  and
 changes.  I  should  like  particularly  to
 ‘know  from  Government  whether  this
 report  has  been  properly  considered

 ;ang  whether  it  is  even  now  in  a  posi-
 tion  to  react  to  the  various  recommen-
 dations  contained  in  dt.  It  is  custo-
 ‘mary—and  We  have  the  painful  ex-
 perience  of  witnessing  this—that  com-
 mittees  after  committees  are  appointed
 only  to  shelve  their  recommendations;
 committee  after  committee  is  called
 upon  to  go  in  great  detail  into  the
 ‘various  problems  and  prospects  of  a
 certain  subject,  and  yet  nothing  is
 done  when  their  recommendations  are
 available  to  Government,  or  too  little
 is  done  to  implement  those  recommen-

 itte,

 dations.  I  should  like  particularly  to
 know  whether  any  _  institutional
 ch  are  ९०  lated  by  Govern-
 ment  in  order  to  secure  better  co-
 ordination  in  the  field  of  transport.

 The  other  day  when  I  suggested  that
 these  subjects,  road  transport,  railway
 transport,  civil  aviation  and  inland
 river  transport  should  be  placed  under
 one  Ministry  or  that  there  should  be
 an  all-India  commission  on  transport
 to  coordinate  these  various  branches,
 my  hon,  friend,  Shri  H.  C.  Mathur—
 who  is  not  here  at  the  moment—
 thought  it  was  a  fantastic  idea.  I  do
 not  know  if  he  has  forgotten  that  this
 is  not  all  that  fantastic  and  that  not
 too  long  ago  there  used  to  be  a  co-
 ordinated  and  single  Ministry  for  these,
 subjects.  But  with  the  trend  for
 proliferation  and  multiplication  of
 ministries,  perhaps  it  was  felt  it  was

 APRIL  5,  906  D.G.  ‘1966-67,  9482

 good  to  have  as  many  portfolios  dis-
 tributed  as  diversely  and  as  widely  us
 possible.  I  have  no  quarrel  if  this
 secures  efficiency.

 Mr,  ४  R.  Bonavia  who  had  submit-
 ted  a  long  ang  learned  memorandum
 to  this  Committee  on  Transport  Policy
 and  Co-ordination  has  discussed  this
 matter  in  considerable  detail,  and  he
 feels  that  institutional  changes  are
 called  for,  are  indeed  inescapable  if
 we  want  to  infuse  a  degree  of  dyna-
 mism  in  the  working  of  our  transport
 and  in  securing  better  coordination.  I
 shoulg  like  to  know  whether  Govern-
 ment  have  considered  the  possibility
 of  these  institutional  changes,  whether
 the  Government  are  prepared  to  for-
 mulate  a  scheme  for  planned  deve-
 lopment  of  transport  in  a  co-ordinated
 way  and  not  in  a  truncated,  sporadic
 manner,  and  whether  Government
 have  been  able  to  visualise  a  plan
 which  will  keep  pace  with  our  econo-
 mic  development  and  with  our  trans-
 port  potential  in  economic  terms.

 One  word  about  tourism.  This  is
 another  subject  to  which  greater
 attention  is  required  to  be  paid.  With
 all  the  extenuating  explanations  made
 by  the  hon.  lady  Deputy  Minister  in
 support  of  the  policies  of  the  Govern-
 ment  for  promoting  tourism,  I  think
 there  still  lurks  a  legitimate  doubt  in
 our  minds  about  the  sufficiency  of  these
 measures.  Really  speaking,  it  is  true
 that  it  is  not  possible  to  achieve  re-
 sults  in  this  field  overnight,  that  a
 long  and  sustained  effort  is  necessary
 but  then  India  has  so  much  to  offer
 that  it  would  be  a  pity  if  this  aspect
 of  the  matter  is  ignored  or  is  not  suffil-
 ciently  emphasized.  I  am  afraid  that
 the  deficiency  lies  not  only  in  the  in-
 convenience  or  annoyance  caused  to
 the  incoming  passengers  by  customs
 officials,  it  lies  deeper.  No  effort  is
 made  to  diversify  and  to  give  a  larger
 range  of  choice  to  the  prospective  visi-
 tor.  I¢  a  certain  place  in  Rajasthan
 or  two  places  in  Rajasthan  have  been
 developed,  it  is  left  at  that.  No
 effort,  no  continuous  quest  for  finding
 new  places,  beautifying  them  and
 making  them  available  and  accessible
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 for  new  tourists  is  made.  I  know  for
 example  that  Jodhpur,  which  is  a  his-
 toric  town,  and  which  has  so  much  to
 offer,  has  not  been  developed  by  the
 Ministry  merely  because  it  has  some

 ‘old  outdated  notions  or  because  it  has
 not  had  the  political  patronage  of  the
 State  Government.  I  do  not  see  why
 a  large  number  of  places,  whether  they
 are  in  Assam  or  Madhya  Pradesh  or
 Rajasthan,  should  not  be  developed  as
 places  of  tourist  interest.  This  would
 provide  not  only  employment  in  the
 country,  but  would  really  increase  the
 range  of  choice  that  is  available  to
 the  incoming  tourist,  who  is  otherwise
 made  to  follow  an  itinerary  which  is
 of  a  set  pattern.

 I  want  once  again  to  emphasize  that
 the  Government  must  apprise  us  in
 full  measure  about  the  steps  it  pro-
 poses  to  take  to  secure  that  measure  of
 co-ordination,  that  measure  of  mas-
 siveness  in  the  programme  for  deve-
 loping  transport  in  the  country  that
 is  necessary  to  release  it  from  the
 shackles  of  old  and  outdated  notions
 in  which  it  has  been  kept  for  a  long
 time.  I  hope  that  his  speech  would
 give  us  at  least  a  measure  or  a  ray  of
 hope  in  this  matter,  Otherwise,  things
 are  somewhat  bleak  and  cheerless.

 ‘Shri  J.  N,  Hazarika  (Dibrugarh):
 I  rise  to  support  the  Demands  for
 Grants  with  respect  to  transport  and
 civil  aviation.  While  doing  so,  I  can-
 not  but  make  some  observations  with
 regard  to  the  roads  in  the  State  of
 Assam  and  also  the  road  transport
 system.

 Yesterday,  my  hon.  friend  Shri  P.  0.
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 widening  miles  308  to  325|2  between
 Makum  and  Talap  of  Assam  Trunk
 Road,  East,  National  Highway  No.  37.
 Out  of  this,  Rs.  1,51,328°  was  spent
 during  1964-65.

 I  can  give  another  example  with
 regard  to  the  construction  of  a  bridge.
 I  am  referring  to  the  sum  of  Rs.
 11,25,600  which  was  apportioned  for
 the  reconstruction  of  a  bridge  with
 well  foundations  over  the  river  Sessa
 in  mile  262  of  N.  H.  No.  37.  Of  this
 sum,  in  1964-65.  not  a  single  pie  was
 spent,  and  during  this  winter  I  do  not
 think  much  has  been  spent  on  the  con-
 struction  of  this  bridge.

 Likewise,  there  are  many  examples
 which  I  can  show  to  prove  that  Assam
 roads  have  been  so  much  neglected
 during  the  last  two  or  three  years,

 We  are  told  that  economy
 measures  have  been  adopted.  1
 agree  to  a  certain  extent,  but  I  do
 not  agree  that  economy  measures
 should  be  observed  in  such  a  way
 that  ultimately  the  purpose  of  eco-
 nomy  is  lost.  If  the  road  is  not  re-
 paired  this  year,  next  year  the  road
 repairing  cost  would  be  more  than

 double.

 Particularly,  Assam  roads  are  all
 strategic  roads.  Every  piece  of  road
 in  Assam  was  a  strategic  road  during
 the  last  emergency.  Having  known
 all  this,  I  request  the  Government  to
 give  particular  attention  to  the  cons-
 truction  of  roads,  annual  repairing  of
 roads  as  well  as  widening  ang  im-
 proving  of  roads.

 I  can  understang  if  some  economy
 es  have  to  be  observed  in  res-’ Borooah  said  that  the  widening  and

 improving  of  roads,  particularly  the
 National  Highways,  in  Assam  was  go-
 ing  on  at  a  snail’s  pace.  I  agree  with
 him,  and  I  want  to  say  that  dur-
 ing  the  last  two  or  three  years  practi-
 cally  no  improvement  of  the  roads  in
 Assam  has  been  done,  and  even,  the
 annual  repairs  are  not  being  made.

 For  example,  a  sum  of  Rs.  -17,84,300
 was  the  estimated  expenditure  for

 pect  of  our  own  expenditure,  but  I
 do  not  understand  why  economy
 measures  have  been  observed  in  rei-
 pect  of  external  assistance.  A  sum

 of  Rs,  28  crores  had  been  apportioned
 under  I.D.A.  for  highway  develop-
 ment  during  the  Third  Plan.  Of  this
 I  do  not  know  why  a  sum  of  Rs,  5
 crores  has  not  been  utilised.

 With  the  condition  of  Assam  roads,
 T  also  want  to  link  the  condition  of
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 the  road  system  in  the  North  East
 Frontier  Agency.  There  are  border
 roads  no  doubt  under  construction
 linking  the  plains  with  the  interior
 hills,  but  there  are  no  lateral  roads
 linking  the  foothil]  of  one  division
 with  the  foothill]  of  another  division
 in  NEFA,  while  such  roads  have  pro-
 bably  since  been  opened  on  the  other
 side  of  the  border.  If  we  build  late-
 ra]  roads,  it  will  help  not  only  our
 defence  strategy,  but  also  help  the
 tribal  ei

 by  increasing  their  con-
 tact  with  the  plains  of  Assam.  There-
 fore,  I  urgently  request  the  Govern-
 ment  to  make  lateral  roads  as  well
 along  with  other  kinds  of  border

 roads  in  NEFA  and  the  hills  of  Assam.

 Along  with  the  construction  of
 roads,  I  want  to  speak  a  few  words
 on  the  road  transport  there.

 3  hrs.

 The  Central  Road  Transport  Cor-
 poration  came  into  being  as  a  result
 of  the  Chinese  aggre:sion.  Though  it
 started  in  qa  humble  way  now  it  is
 fairly  developed  and  Assam  people
 are  very  delighted  to  see  the  fleets  of
 trucks  plying  in  the  State,  and  we
 hope  that  the  position  would  improve,

 The  Government  have  createq  the
 Inter-State  Transpor,y  Commission.
 This  is  a  very  welcome  step  which  the
 Government  have  taken.  Particularly
 North  Bengal  and  Assam  should  have
 this  kind  of  transport  system,  not
 only  for  goods  traffic  but  also  for
 Passenger  traffic.  I  suggest  that  this
 inter-State  Transport  Commission
 should  take  up  the  question  of  open-
 ing  bus  services  even  between  North
 Bengal,  from  a  place  called  Siliguri,
 to  Assam,  particularly  to  Gauhati.

 After  offering  these  suggestions  I
 want  to  say  a  few  words  with  regard
 to  Inlang  Water  Transport.  This  is

 a  very  happy  step  which  Government
 has  taken  since  two  or  three  years
 back,  namely,  taking  over  of  the
 River  Steam  Navigation  Company  for
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 transport  work  on  Brahmaputra,  They
 have  taken  some  more  steps  towards
 improvement  of  navigation  on  the
 Brahmaputra.  I  am  happy  to  ob-
 serve  that  the  Bottom  Panel  System
 which  has  been  experimented  upon
 has  been  ful.  Government  has
 also  acquired  some  dredgers  ‘so  that
 Brahmaputra  river  coulg  be  dredged
 and  made  fit  for  navigation.

 I  suggest,  Sir,  not  only  Brahma-
 putra  itself,  but  also  the  tributaries
 of  the  Brahmaputra  should  be  used
 for  navigation  purposes.  There  are  a
 good  number  of  tributaries  which  are
 deep  which  could  be  useq  for  navi-
 gation  throughout  the  year,  as  for
 example,  the  Dehing  River.  It  is
 quite  a  deep  river.  It;  length  is
 about  70  miles  and  it  is  very  useful
 for  navigation.  Plywood  could  be
 carried.  Treated  timber  could  be
 carried  from  places  like  Margarita.
 Tea  could  be  carried  by  the  river;
 petroleum  could  be  carried  from  Dig-
 bhoi.  Crude  oi]  could  be  carried
 from  Duliajan  to  other  places.  Ferti-
 lisers  could  be  carried  from  Namrup.
 My  suggestion  is  that  the  Inland  Port
 should  be  developed  over  the  entire
 region  of  Assam,

 I  am  glad  that  Pandy  has  been
 fairly  developed  and  that  develop-
 ment  work  at  Jogigopa  is  also  under-
 taken;  and  I  am  sure,  with  these
 Steps  the  entire  navigation  system  in
 Assam  could  be  improved.  And,  in
 order  to  make  it  economic,  the  works
 of  navigation  should  be  extended  to
 quite  8  good  number  of  tributaries
 also.

 Now,  Sir,  with  regard  to  the  River
 Steam  Navigation  Company,  I  do  not
 know  whether  it  is  in  the  process  of
 liquidation;  it  looks  like  that,  Sir,
 because  wages  are  not  being  paid;
 suppliers  of  coal  are  not  being  paid;
 those  who  serve  the  company  as  out~
 agents  have  not  been  paid.  Long  out-
 standings  are  stil]  there.  They  have
 made  representation  after  representa-
 tion  to  Government,  but  their  legiti-
 ™mate  payments  are  not  being  made
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 so  far.  If  it  is  in  the  process  of  liqui-
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 With  these  words,  !  also  want  to dation,  I  suggest,  Gov
 still  do  something  so  that  it  is  not  liqui-
 dated  at  all.  Government  has  a  con-
 trolling  share  at  present.  I  would
 suggest  that  the  entire  Company  should
 be  taken  over  by  the  Government  and
 extensive  and  intensive  navigation  of
 transport  done  by  Government  on
 the  Brahmaputrag  river  and  its  tribu-
 taries.

 One  word  with  regard  to  the  crew
 members.  Some  days  back  we  were
 told  by  the  Minister  that  there  were
 large  numbers  of  Pakistani  crew
 working  in  the  company,  who  were
 interned  during  the  emergency,  dur-
 ing  the  Pakistani  aggression.  We  were
 told  that  about  300  Pakistani  crew
 members  were  missing.  I  do  not  know
 how  they  were  missing.  It  is  prima-
 rily  a  responsibility  of  the  Home
 Ministry.  Yet,  the  Transport  Minis-
 try  is  also  responsible  for  this.  This
 matter  should  be  taken  up  by  them
 with  the  Home  Ministry  and  necessary
 steps  shoulg  be  taken  according  to
 our  policy.

 Now,  Sir,  with  regard  to  Civil  Avia-
 tion,  J  only  want  to  say  one  word.  I
 do  not  know  why  the  construction  of
 aerodromes  should  take  such  a  long
 time.  It  takes  unreasonably  long
 time.  One  airport  at  Mohanbari  in

 my  constituency  of  Dibrugarh  was
 practically  not  being  useq  for  2  years
 because  the  airstrip  was  under  cons-
 truction.  The  contractor  took  more
 than  two  years  for  improving  and
 renovating  the  air-strip  with  the  re-
 sult  that  Jarge  numbers  of  passen-
 gers  were  inconvenienced  for  two
 years.  Although  for  some  time  the
 airforce  strip  was  used,  the  same  was
 continued  during  the  emergency.  I
 am  told  by  the  hon,  Minister,  Shri
 Reddy,  about  ten  days  back  that  the

 tion  of  Vi  services,
 No.  2]3  and  No.  24  would  be  made
 upto  Dibrugarh  from  the  Ist  April

 I  hope  that  these  services  would  have
 been  resumed  by  now.  An  enquiry
 should  be  made  whv  construction  on
 the  aerodrome  took  such  a  long  time.

 ggest,  that  the  airstrips  in  NEFA,
 which  were  undertaken  originally  for
 construction,  should  also  be  cons-
 tructeq  as  early  as  possible.

 Shri  Narendra  Singh  Mahida:  Mr
 Deputy-Speaker,  Sir,  in  a  vast  coun-
 try  like  ours,  mainly  consisting  of
 villages,  roads;  are  the  mainstay  of
 the  transport  system.  Naturally,  our
 planners  rightly  emphasizeq  the
 development  of  highways  ang  road
 transport.  The  Nagpur  Plan  set  the
 target  at  1,97,950  kilo  metres  of  roads,
 and  the  target  was  exceeded  in  1961.
 A  Twenty-year  Plan  for  Road  Deve-
 lopment  was  drawn  up  in  the  year
 1958.  According  to  this  Plan,  we  will
 have  4,05.554  kilo  metres  of  surfaced
 roads  and  6,51,783  kilo  metres  of  un-
 surfaced  roads  by  1981,  In  _  other
 words,  every  village  will  be  linked
 with  a  metallic  road  at  the  end  of
 this  plan.  Yet,  Sir,  my  State  of
 Gujarat  is  backward  in  the  matter  of
 road  development  even  under  the
 Nagpur  Plan.

 On  the  National  Highway  No.  8  at
 Broach,  we  have  the  old  railway
 bridge  over  the  river  Narmada  for
 Toag  traffic.  It  cannot  have  much
 heavy  load  on  it.  As  a  result,  trucks
 have  to  be  unloaded  at  one  end  and
 re-loaded  at  another  end  to  carry  the
 goods.  This  causes  a  lot  of  incon-
 venience  to  the  road  transport.  A
 new  bridge  has  to  be  constructed  on
 the  river  Narmada  nearby,  but  no
 work  has  yet  commenced.  I  request
 the  hon,  Minister  to  attend  to  this
 need.

 As  regards  Aviation,  Sir,  our  pro-
 gress  in  regarg  to  Civi]  Aviation—as
 I  have  watched  from  the  earlier
 days—has  been  tremendous  and  very
 spectacular.  One  of  the  largest
 operators  in  the  world,  the  ILA.C  is
 the  first  in  South-East  Asia  to  operate
 jets  on  the  internal  routes.  Almost
 every  important  town  is  covered  by
 the  I.A.C.  There  are  88  aerodroms:
 in  the  country,  s0me  of  which  were
 selected  by  me  in  those  early  days.
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 There  are  three  international  and
 eight  major  airports  in  our  country.
 The  LA.C.  carries  more  than  one
 million  passengers  a  year,  and  flies
 nearly  20  million  miles,  annually.
 Besides  linking  numerous  airports  in
 India,  it  operates  regular  services  to
 neighbouring  countries  as  well.

 The  Air-India  International  is  one
 of  the  world’s  leading  airlines  pro-
 viding  services  to  twenty-one  coun-
 tries.  The  Air-India’s  jet  workshop

 is  one  of  the  best  equipped  workshop
 in  the  East.  Internal  and  internatio-
 nal  air  transport  offers  unlimited  pos-
 sibilities  as  our  economy  marches
 ahead.  Yet  I  draw  the  attention  of
 the  Ministry  to  the  various  remarks
 of  the  Public  Accounts  Committee,
 4lst  report,  No.  9  of  1965-66,  pages
 495  to  500  and  also  of  the  Committee
 on  Public  Undertakings,  2lst  report,
 No.  35  on  Air  India,  pages  63  ang  65
 to  78  and  2370  report  No.  37  on  IAC
 page  73  and  78  to  97.  I  am  afraid,  I
 cannot  quote  the  details  as  I  have
 very  limited  time.  He  shoulg  also
 look  into  the  964  Report  of  the  Air
 Port  Security  Committee,  pages  38  to
 40.  We  have  had  some  unfortunate
 air  crashes  here  and  outside.  We  have
 lost  some  very  valuable  lives.  I  feel
 that  we  shoulq  introduce  aqua-plan-
 ning  equipment  at  the  Bombay  Santa
 Cruz  airport;  it  gives  warning  to  the
 danger  of  water  on  airport  runways.
 It  is  installed  in  Gatwick  airport  near
 London.  lt  tells  the  airline  pilots
 whether  there  is  a  risk  of  aqua-plan-
 ning  on  landing  or  take-off,  a  hazard
 that  can  make  an  aircraft  overshoot  a
 runway  and  cross  winds  veer-off.  It
 should  be  installed  at  Santa  Cruz  be-
 cause  it  receives  very  swift  and  heavy
 rainfal]  during  the  rainy  season.
 The  recent  strike  in  the  Air  India
 International  is  very  unfortunate.  It
 is  anti-national.  This  indiscipline  is
 our  national  problem.  It  should  be
 checked  I  congratulate  the  Minis-

 ter  on  the  very  strong  measures...
 (An  hon,  Member:  Don’t  do  that
 very  much),  4]  navigators  are  holding
 up  and  are  causing  a  loss  of  about  a
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 crores  of  rupees.  I  do  not  wish  to
 go  into  the  pros  and  cons  of  the
 question.  The  navigators  may  have

 a  claim  to  get  better  facilities  than
 the  engineers.  This  claim  can  be
 enquired  into.  As  suggested  on  28th
 March,  the  navigators  of  All  met
 Shri  J.  R.  D.  Tata  and  requested  him
 to  arbitrate  in  the  dispute  and  they
 were  prepared  to  abide  by  the  verdict.
 unconditionally,  but  Tata  refused.  I
 again  request  the  Minister  to  persuade
 Shri  Tata  to  agree  to  arbitrate  for  to
 my  mind  he  is  the  only  man  who  is
 capable  of  dealing  with  this  situation.
 Pilots  have  refused.  according  to
 press  reports,  to  fly  without  naviga-
 tors.  Their  guild  would  agree  only
 to  operate  Middle-east  London  sec-
 tion  under  certain  facilities.  It  is
 ridiculous  that  some  4l  navigators
 should  holg  up  the  working  of  AII.
 The  alternative  is  the  closure  of  the
 All.  I  hope  national  interests  will
 prevail  with  the  pilots,  engineers  and
 the  navigators.  They  should  now
 resume  their  service  and  leave  the
 decision,  if  possible.  with  our  fair
 Prime  Minister  who,  I  am  sure,  wand
 look  into  their  grievances.  The  otner
 alternative  is  to  disband  the  corpora-
 tion.  We  have  to  cal]  a  halt  some-
 where  to  this  growing  national  indis-
 cipline.  It  will  be  difficult  to  restart
 a  concern  like  the  AII.  I  am  quite
 sure  that  with  the  help  of  Shri  J.  R.  0.
 Tata  and  our  Prime  Minister,  this

 question  will  be  solved.
 Shri  Daji:  This  Ministry  embraces

 such  a  large  field  of  activity  right
 from  the  ground  to  the  sky  that  if
 We  were  to  develop  an  underground
 transport  system,  it  would  be  under
 this  ministry.  Really  I  wish  well  for
 the  new  incumbents  of  this  ministry
 because  I  know  that  they  face  almost
 an  unenviable  task.  Transport  has
 been  the  worst  sufferer  on  account
 of  the  anarchy  of  our  planning.  The
 strategy  of  industrial  and  economic

 development  has  to  be  ultimately  bas-
 ed  on  an  efficient  transport  system:
 without  that  all  our  other  efforts  may
 end  in  failure  or  bottlenecks  that  we
 have  experienced.  It  js  in  this  con-
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 text  that  a  proper  development  of
 transport  policy  will  require  all  the
 much-advertiseq  and  much-known
 qualities  of  this  particular  Minister
 who  has  now  taken  over  charge.  Due
 to  shortness  of  time,  I  will  make  only
 One  or  two  remarks.  1  said  that  this
 was  the  most  anarchic.  Let  us  take
 the  examples.  Cochin  shipyard  was

 includeq  in  the  Secong  Plan.  The
 Third  Plan  is  over  now.  The  Japa-
 nese  Blueprint  has  come.  Where  is  it
 lying  and  why—nobody  knows.  Let
 us  take  the  Haldia  port.  It  is  bogged
 down  because  of  the  onerous  terms  of
 the  World  Bank  which,  for  God-
 knows-what  reason,  had  been  sending
 team  after  team.  The  latest  team
 suggested  certain  modifications  in  the
 management  which  are  not,  rightly,
 acceptable  to  the  government.  It  only
 stresses  once  again  the  urgent  need
 for  taking  a  more  self-reliant  attitude
 rather  than  relying  on  others.

 Let  us  take  another  aspect  of  the
 matter—roads.  Our  roads  are  in  a
 very  bad  state.  If  a  new  economic
 pattern  of  production  has  to  develop
 and  the  remote  parts  of  the  country
 are  to  be  connected  with  the  beehive
 of  industrial  and  economic  activity,
 the  rapid  growth  of  roa&  is  urgently
 called  for.  The  transport  committee
 in  its  report  shows  how  the  repairs
 of  even  national  highways  are  neg-
 lected,  There  is  urgent  need  toset  up
 a  road  planning  board  or  road  cons-
 truction  board  which  would  take  a  look
 into  this  work  in  detail...  (An  hon.
 Member:  Like  the  Railway  Board?)
 Perhaps,  yes.  In  the  Plan  we  spoke
 about  increasing  nationalisation  of
 road  transport,  particularly  passenger
 transport.  Very  little  has  been  done;
 even  funds  allotted  in  the  Plan  have
 not  been  utilised.  I  know:  in  my  own
 State  they  have  sent  the  nationalisa-
 tion  scheme  to  the  Centre  but  it  is
 held  up  here  for  one  reason  or
 another.  We  do  not  know  whether
 the  policy  is  only  for  ornamental
 reason,  just  like  the  Hindi  proverb:
 हाथो  के  दांत  खाने  के  अलग  दिखाने  के  प्रति  ।
 Elephants  have  two  sets  cf  teeth,
 one  for  show  and  another  for  use.  Is
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 the  policy  of  nationalisation  also  an ornamentation,  a  show,  a  flop,  or  is:
 it  real?

 Before  I  pass  on  to  the  other  im-
 Portant  aspects,  y  will  say  only  one
 thing.  Whatever  the  right  or  wrong
 of  it,  what  stands  out  clearly  is  that
 the  taxation  policy  should  be  uniform,
 clear  by  the  very  nature  of  the  goods:
 traffic  which  goes  right  from  the
 northern  to  the  southern  ang  western
 part.  If  each  State  has  a  separale
 taxation  policy,  it  is  not  rational.
 The  Centre  should  take  a  hand  in  it
 and  improve  matters.

 T  want  to  urge  specially  only  two
 aspects  of  the  Ministry’s  work,  Onc
 is  the  Shipping  Corporation.  I  do  not
 Propose  to  deal  in  detail  with  its
 working.  I  have  had  occasion  to
 examine  its  work  in  the  committee
 on  public  undertakings.  We  are  not
 sure  of  our  policies.  It  was  proposed
 that  at  least  50  per  cent  of  the  ship-
 ping  would  be  got  in  the  public  sector
 by  the  year  975,  Weere  funds  allotted
 accordingly?  According  to  what  was
 given  before  the  committee  by  the
 concerned  officials  of  the  Ministry,  we
 were  nowhere  near  that  target.

 If  so,  Sir,  I  am  posing  the  very  fun-
 damental  question  pertaining  to  this
 Ministry:  whether  the  planning  has
 been  done  so  unrealistically  that  the
 Ministry  subsequent)y  finds  it  impos-
 sible  to  implement?  Is  this  the  way  of
 our  planning?  If  so,  some  radical  im-
 Provement  has  got  to  be  made.

 Secondly,  how  our  entire  administra-
 tion  is  biassed  against  the  public  sec-
 tor  is  very  clearly  brought  out  by  our
 Committee  on  Public  Undertakings.
 When  we  consider  the  Shipping  Board,
 what  do  we  find  there?  To  our  great
 surprise,  we  find  that  unremunerative
 routes  are  given  to  the  Shipping  Cor-
 poration;  the  routes  which  are  new
 and  which  are  unremunerative,  the
 Shipping  Corporation  is  forced  to  take
 up  in  the  national  interest,  Insist  ‘hat
 the  Shipping  Corporation  should  take
 up  remunerative  routes  as  per  the
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 recommendation  of  the  Committee  on
 Public  Undertakings.  At  the  same
 time,  ३  do  not  mind  when  these
 routes  are  given  to  the  private  com-
 panies.  If  the  private  shipping  com-
 panies  are  given  the  unremunerative
 routes,  they  refuse  to  accept  them.
 If  public  sector  undertakings  are  given
 remunerative  routes,  they  would  cer-
 tainly  show  better  results.  In  the  na-
 tional  interest  if  the  Shipping  Corpo-
 ration  is  asked  to  take  over  the  unre-
 munerative  routes,  why  should  not  the
 same  thing  be  applied  to  the  private
 shipping  companies  as  well?  Why
 should  they  refuse  to  take  up  the  un-
 remunerative  routes  in  the  national
 interest?  In  the  case  of  Jayanti  Shipp-
 ing  Company  it  jis  absolutely  embar-
 rassing  and  surprising  that  a  Govern-
 ment  Director  of  the  stature  of  Shri
 Sukthankar  should  sign  a  report  and
 at  the  same  time  the  same  person  is
 appointed  to  enquire  into  the  affairs
 of  the  company.  When  he  signs  the
 report,  he  is  a  party  to  that  report.
 When  an  enquiry  commission  is  ap-
 pointed,  he  is  a  member  of  the  Com-
 mitlec.  How  can  you  expect  an  ac-
 cused  to  be  a  judge?  Therefore,  this
 aspect  of  the  matter  requires  to  be
 given  a  very  serious  thought.

 Then,  Sir,  I  come  to  the  subject  of
 the  day,  viz.  the  working  of  our  Civil
 Aviation  lines—both  the  I.A.C  as  well
 as  the  Air-India.  So  much  has_  been
 said  about  the  anti-nationa]  character
 of  the  navigators,  this,  that  and  the
 other.  Everyone  is  fed  up  with  this.
 On  the  very  first  day,  I  made  my  posi-
 tion  ver’  clear  about  this.  Even  now
 I  can  moke  it  very  clear,  The  manner
 in  which  the  navigator  has  got  less
 than  42  or  43  hours’  notice  cannot  be
 justified  in  any  case.  In  an_  essential
 service,  2  hours’  notice  is  not  enough.
 This  sort  of  anti-national  character  of
 the  person  etc.,  will  not  lead  us  any-
 where.  Strike  is  of  course  a  very
 good  opportunity  to  really  lift  the  sil-
 ken  curtain  decorated  with  the  Maha-
 raja’s  symbo}  and  it  is  to  redeem  the
 working  of  the  Air-India.  I  make
 bold  to  say  that  the  management  of
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 Air-India  is  not  what  it  ought  to  be;
 things  are  not  goog  in  the  State  of
 Denmark.  The  management  of  this
 requires  a  thorough  probe.  The  per-
 sonnel  policy  of  the  management  has
 been  absolutely  very  wayward,  partial
 of  policy,  of  playing  of  one  group
 against  the  other—the  policy  of  favouri-
 tism—the  policy  which  militates  against
 any  sound  principle  of  the  manage-
 ment  about  a  public  sector  un-
 dertaking.  If  you  want  to  implement
 the  award  with  regard  to  navigators,
 you  can  do  that.  But,  why  should  the
 management  go  out  of  the  way  sepa-
 rately  and  settle  with  the  pilots  and
 others?  Having  done  that,  they  also
 wrote  to  the  navigators,  engineers  and
 atl  that  they  are  not  going  to  uphold
 their  rights.  Is  this  the  way  that  a
 management  should  act  thereby  ins-
 tigating  one  against  the  other  and  sub-
 sequently  taking  sides  with  one
 group?  If  it  comeg  to  the  Khosla  Re-
 port—we  are  discussing  this  report.
 also—it  is  full  of  contradictions,  and
 on  the  face  of  it,  it  is  really  bad.  Two
 charts  have  been  given  in  the  same
 judgment  of  pay-scales.  Both  the
 charts  are  contradictory  to  each  other.

 Coming  to  the  wage  increase,  the  in-
 crease  given  to  the  engineers  is  about
 Rs.  300.  I  was  told,  To  the  engineers,
 {t  would  be  more  because  their  num-
 ber  was  Jess;  the  increase  given  to  the
 watchdogs  viz.  Class  TI  and  IV  was
 only  Re,  ]  Re.  is  the  wage  increase
 given  by  the  Tribunal  to  the  lowest
 class  employees  of  Air-India.  Navi-
 gators  and  others  got  from  Rs,  400  to
 500  a  big  jump.  Government  cannot
 blow  hot  and  cold  by  giving  this  sort
 of  an  increase.  Similarly,  when  the
 Das  Commission  recommended
 Rs.  7-8-0,  the  Government  gave  an  in-
 crease  of  Rs.  5  only  to  the  lowest  class
 of  employees.

 Therefore.  I  appga!  to  the  hon  Mi-
 nister—I  know  he  is  quite  capable  of
 doing  a  certain  thing—to  look  at  the
 whole  thing  in  great  detalls.  I  say  that
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 the  personnel  policy  of  the  Air-India
 and  the  IA.C  should  be  looked  into
 by  him.  What  do  they  do  now?  They
 pamper  a  group  of  smal!  persons  to  do
 the  work.  Such  was  the  attitude  shown
 by  them  when  there  wag  a_  dispute
 between  the  pilots  and  the  hostesses.
 Certainly  Air-India  did  an  injustice
 to  the  hostesses.  No  one  was  allowed
 to  stand  up  against  that.  Injustice
 was  also  done  to  the  cabin  personnel.
 Yesterday,  the  Minister  saigq  that  the
 pilots  are  not  allowed  to  fly  without
 the  navigatorg  even  though  they  could
 fly.  It  was  true,  and  the  Minister  also
 stated  that  about  a  year  back  they  did
 take  up  the  flights  without  naviga-
 tors,  Does  the  Minister  know  about
 this?  I  want  to  know  whether  he  has
 heen  informed  about  this.  I  think  he
 has  not  been  informed.  In  1965,  when
 the  pilots  took  the  risk  of  flying  the
 aircraft  without  navigators  they  had
 submitted  a  list  of  demands  and  under
 which  conditions,  they  would  be  able
 to  fly.  There  were  conditions  from  (a)
 to  (g)  under  which  they  wou'd  fly  if
 they  were  askeg  to  fly  without  navi-
 jators,  None  of  the  conditions  had
 been  fulfilled  by  the  management  but
 still  the  pilots  undertook  the  risk  to
 fly  their  aircraft  last  time.  This  is  a
 very  serious  thing;  it  seems  that  the
 management  have  been  using  their
 powers  and  position  to  do  all  sorts  of
 things.  I  am  amazed  to  know  that  a
 top-most  official  of  the  Air-India
 smuggled  a  big  radiogram  from  abroad
 violating  the  foreign  exchange  regu-
 lations  or  customs  regulations.  But
 still,  the  same  officer  continues  to  ho'd
 the  top-most  post  in  Air-India.  Do  you
 expect  the  pilots  or  the  navigators
 to  have  respect  for  such  an  official?
 Do  you  know,  Sir—I  do  not  want
 to  say  that,  but  I  am  forced  to  say  that
 in  the  larger  interests  of  the  country—
 that  they  not  only  smuggle  radio-
 grams  but  also  the  prohibited  contra-
 band  goods  which  are  a  danger  to  the
 Plane  and  the  passengers.  Recently,
 they  smuggled  silver-tipped  ammuni-
 tion  which  was  prohibited  to  be  car
 ried  in  an  aeroplane.  One  of  the  per-
 sonnel  refused  to  handle  that  in  Bom-
 bay;  they  had  to  send  !t  back  again
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 to  America.  In  this  process  rules  were
 violated  bethways.  First,  when  it  was
 brought  here,  rules  were  violated.
 When  it  was  to  be  sent  back,  a  special
 customs  permit  was  obtained  to  send
 it  back  without  the  customs  duty  be-
 ing  cleared.  All  these  things  go  on.
 All  the  staff  know  it;  the  engineers
 know  it.  With  all  these  things,  do
 you  think  that  these  navigators  etc.
 will  respect  the  management?  First
 of  all  I  say  that  you  order  a  full  probe
 into  the  working  of  this  undertaking
 to  know  as  to  why  they  go  on  smug-
 gling  them  by  violating  the  foreign
 exchange  regulations  and  customs  re-
 gulations.  Not  only  that.  Probably  the
 first  paper  which  the  Minister  omi-
 nously  got  when  he  was  appointed  as
 a  Minister  was  about  the  news  of  the
 tragic  crash  at  Mont  Blanc’  where  Dr.
 Bhabha  died.  Thig  was  probably  the
 first  official  paper  that  the  Minister
 got.  There  aremany  accidents.  Last
 year,  in  this  debate,  I  had  an  occasion
 to  point  out  but  the  Minister  mocked
 at  me  by  saying  that  it  was  all  a  fan-
 tastic  story.  One  of  the  feasons
 for  inereaséd  fate  of  accidents  is
 that  the  safety  regulations  are
 systematically  being  violated  by
 this  management,  paftitularly  the
 IAC  Management,  and  why?  Because,
 the  Secretary  of  the  Ministry,  the
 department,  is  also  the  Chairman  of
 of  the  IAC.  This  dual  position  is
 wrong,  in  any  case.  The  Estimates

 Cc  ittee  has  r  ded  that
 such  a  dual  position  should  be  done
 away  with,  and  the  Public  Under-
 takings  Committee  followed  and  again
 recommended  that  this  dual  position
 should  be  done  away  with  on  a  matter
 of  principle  But  in  the  case  of  the
 TAC,  it  is  totally  wrong.  Not  only
 that:  the  duties  and  responsibilities  con-
 flict;  the  DGCA  has  to  be  under  the
 Secretary  of  the  Department,  and  the
 DGCA  is  responsible  for  the  safety
 regulations;  he  is  overruled  by  the
 Secretary  who  is  also  the  Chairman  of
 the  IAC!  It  was  refused  to  be  accepted
 and  contradicted  by  the  then  Minister,
 it  has  been  upheld  by  no  less  a  person
 than  Justice  Khosla  himself.  Now,

 I  ask  whether  Justice  Khosla’s  report
 ask  whether  Justice  Khosla’s  report
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 ig  not  binding  on  the  Government,  es-
 pecially  when  they  say  that  the  award
 is  binding  on  the  employees,  What  is
 the  report  of  Justice  Khosla,  when  he
 enquired  into  the  Dakota  crash  of
 June,  1968?  He  says:

 “Mr.  Khuller,  Indian  Airlines
 Coorporation  Engineer,  pleaded
 by  way  of  alleviation  that  the
 DGCA  knew  of  the  infringements
 from  reports  of  the  snags  relat-
 ing  to  the  auto-pilot  and,  there-
 fore,  they  knew  that  the  auto-pilot
 wag  being  used  and  the  placard
 (forbidding  its  use)  was  being  in-
 fringed.  In  the  circumstances,  why
 DGCA  not  do  anything  in  the
 matter  and  why  did  he  not  issue
 a  direction  requiring  IAC  to  carry
 out  flight  tests  or  categorically  ban
 the  use  of  the  auto-pilot?”
 Then,  he  goes  On  to  observe:

 “I  am  clearly  of  the  opinion  that
 the  Director-General  of  Civil
 Aviation  cannot  be  completely  ex-
 onerated  of  a  certain  measure  of
 negligence  and  apathy...  ”
 Negligence  and  apathy  in  the  case

 of  aeroplanes.  Are  you  playing  with
 the  lives  of  our  passengers  who  fly,
 and  for  what?  For  the  sake  of  eco-
 nomy  of  a  few  appliances,  This  is
 Justice  Khosila’s  report.  It  goes  on  to
 say:

 “It  took  more  than  a  year  to
 issue  the  order  relating  to  the  pla-
 card  about  yawed  flight  though
 the  FAA  directive  required  this  to
 be  done  within  a  fortnight  of  its
 receipt.  The  manner  in  which  the
 question  of  the  auto-pilot  was  dealt
 with  redounds  to  the  credit  of
 neither  the  operators  nor  the
 Director-General  of  Civil  Avia-
 tion,  Simply  to  forward  the
 reply  received  from  the  CAA
 to  the  operators  and  conveying  an
 implied  approva]  of  the  auto-
 pilot  ang  then  to  allow  the  placard
 barring  the  use  of  the  auto-pilot
 to  continue  ig  a  far  from  satisfac-
 tory  state  of  affairs,”  and  so  on.
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 The  whole  report  is  against  this.
 What  has  been  done  now?  This  Air
 India  and  the  IAC  management—
 “Mr.  Deputy-Speaker:
 Member’s  time  is  up.

 The  hon.

 Shri  Daji:  Sir,  ]  am  concluding.  Let
 Me  sum  up.  When  they  purchase
 things,  they  do  not  give  importance
 to  the  more  important  things.  The  ra-
 dar  ig  not  important!  And  what  they
 purchase  is  lying  as  junk  in  the  go-
 down,  What  they  purchased  with  a
 discount  is  now  a  junk;  when  they
 purchase  a  new  big  aeroplane,  they  do
 not  bring  sufficient  spares.  What  is
 the  result?  Sometimes  we  find  that
 one  plane  is  to  start  from  Calcutta;
 another  plane  is  coming  in,  and  from
 that  plane  certain  parts  are  taken  and
 fixed  in  the  plane  which  is  due  to
 leave  and  then  the  plane  starts!  This
 entire,  planless  activity  of  this  Cor-
 poration  is  responsible  for  the  state  of
 affairs  in  this  land  of  Denmark  which
 is  absolutely  blank.  And  _  therefore,
 when  such  is  the  case,  merely  to  try
 to  dismiss,  with  the  might  and  power
 of  the  very  strong  Minister,  these  4
 Navigators  would  not  be  just  and  pro-
 per.  I  therefore  say  that  the  whole
 thing  requires  8  thorough  probe  and
 a  thorough  enquiry.  At  Jeast  this  dual
 Position  of  the  Secretary  of  the  De-
 partment  being  also  the  Chairman  of
 the  IAC  should  be  ended  immediately
 in  deference  to  the  opinion  expressed
 by  the  Public  Undertakings  Committee
 and  the  Estimates  Committee  and  also
 in  the  interests  of  the  travelling  pas-
 senger  service.

 Lastly,  I  say  that  the  situation  has
 reached  a  dead-lock;  it  has  reached  an
 impasse,  It  is  not  a  solution  of  the
 Minister  to  say,  “We  will  ground  the
 entire  air  service.”  That  is  not  a  solu-
 tion.  The  solution  is,  as  I  said,  the
 navigators  must  resume  work,  About
 that,  there  should  be  no  doubt.  They
 must  resume  work,  The  other  things
 can  be  adjusted  I  think  that  if  they
 are  ready  to  resume  work,  the  Minis-
 ter  should  be  ready  to  accommodate
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 them  and  must  give  second  thought  to
 their  grievances  and  if  the  strike  is
 settled,  I  think  the  nation  will  fee!
 very  happy  about  it.  No  one  is  going
 to  lose  face,  The  very  fact  that  they
 struck  work  and  are  ready  to  resume
 work  is  sufficient  to  show  that  we
 have  stood  it  well.  The  demanding  of
 a  written  apology  or  some  such  thing
 by  high  officers  as  a  gesture  is  abso-
 lutely  not  called  for.  It  does  not  re-
 dound  to  the  might  ang  power  of  8
 mighty  State,  a  country,  a  Minister,
 to  ground  the  services  and  try  to  do
 away  with  the  services  of  4l  naviga-
 tors  because  they  are  found  in  a  wrong
 cornor,  a  tight  corner.  Let  us  not  be
 found  wanting  in  doing  justice,  As
 Shakespeare  said,  let  justice  be  also
 tampered.  with  mercy;  that  will  be
 double  justice.  Let  the  Minister  come
 forward  with  boldness  and  let  them
 resume  the  work,  Let  them  sit  toge-
 ther  and  negotiate  and  come  to  some
 agreement  that  can  be  just.

 श्री  विश्वनाथ  राय  (देवरिया)  :  मान-
 नीय  उपाध्यक्ष  जी,  विरोधी  दल  के  अनेकों
 सदस्यों  ने  झ्राकाश  में  उड़ने  या  उड़ाने  वाले
 लोगों  को  सुविचारों  या  समस्यायें  के  बारे  में
 तो  काफी  समय  लिया  है  लेकिन  यातायात  के
 उस  साधन  के  बारे  में  उन्होंने  ध्यान  नहीं
 दिया  है  जिससे  लगभग  एक  करोड़  बैलगाड़ियां
 सम्बन्धित  हैं,  जिससे  करोड़ों  आदमी  रोज
 लाभ  उठाते  हैं  कौर  जो  रक्षा  के  दृष्टिकोण  से
 भी  बहुत  ही  महत्वपूण  है।  उस  यातायात  के
 साधन  के  सम्बन्ध  में  एक  विरोधी  दल  के  सदस्य
 ने  चर्चिल  का  तो  नाम  लिया  लेकिन  भारत  के
 स्वर्गीय  प्रधान  मस्ती  पंडित  जवाहर  लाल
 नेहरू  के  उस  कथन  को  वह  भूल  गए  जिसमें
 उन्होंने  उस  साधन के  बारे  में  राष्ट्र  का  ध्यान
 ग्राकषित  किया  था  ।  पंडित  नेहरू  ने  एक
 बार  कहा  था  :

 “The  one  thing  to  which  we  must
 give  topmost  priority  {is  roads:
 roads  of  all  kinds,  not  only  very
 up-to-date,  bitumenised  or  ce-
 ment  roads,  but  roadg  of  any  kind
 to  open  vast  areas  of  this  count-
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 try  which  are  closed  today  and
 which  you  cannot  reach  unless  you
 walk  or  ride.  I  give  roads  first
 priority.”

 इस  साधन  के  सम्बन्ध  में  ध्यान  भ्रामरी  करने
 साथ  ही  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  भ्र वश्य  ही
 पहली  कौर  दूसरी  योजना  में  इसफे  विकास  के
 लिये  वित्त  मन्त्रालय  ने  काफी  धन  दिया  कौर
 सारी  योजना  की  जो  धनराशि  थी  उसका  27
 प्रतिशत  पहली  योजना  में  यातायात  भौर
 उस  समय  संचार  भी  एक  ही  मन्त्रालय  में
 था,  उस  पर  व्यय  किया  गया  ।  दूसरी  योजना
 में  योजना  की  सारी  धनराशि  का  28
 प्रतिशत  उस  पर  व्यय  किया  गया।
 लेकिन  न  जाने  क्‍यों  तीसरी.  योजना  में  उसके
 महत्व  को  कम  किया  गया,  उसके  बारे  में
 उतना  ध्यान  नहीं  रखा  गया  जितना  स्वर्गीय
 प्रधान  मन्त्री  पंडित  नेहरू  ते  कहा  था
 प्रौढ़  बह  व्यय  23.6  प्रतिशत  रह  गया  t
 जो  पिछले  डेढ़  वर्ष  के  भ्रमर  चौथी  योजना
 के  सम्बन्ध  में  कागज  प्रकाशित  हुए  हैं  प्लानिंग
 कमीशन  के  द्वारा  उससे  तो  यह  जान  पड़ता
 है  कि  चौथी  योजना  में  संचार  कौर  यातायात
 मंत्रालय  से  सम्मिलित  व्यय  के  लिए  केवल
 9.2  प्रतिशत  उस  धनराशि  का  व्यय  होगा

 जो  चौथी  योजना  के  लिए  निश्चित  होने  जा
 रही  है  t  मेरा  कहने  का  मतलब  यह  है  कि
 उस  साधन  से  देश  के  एक  कोने  से  दूसरे  कोने
 तक  साधारण  भादमी  भी  जाता  प्राता  हैं,
 लाभ  उठाता  है  शौर  उससे  केवल  चलने  की
 ही  बात  नहीं  है  बल्कि  माल  ढोने  के  लिए  भी
 उसका  काफी  उपयोग  होता  है  जैसे  1960—
 6  में  दूसरी  योजना  में  साढ़े  बारह  करोड़  टन

 माल  का  यातायात  हुआ  था  रोड्स  से  जबकि
 रेल से  ig  करोड़  20  लाख  टन  का  हुमा
 था  तो  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  माल
 शाने  जाने  के लिए  भी  यह  साधन  है,  वह  पहले
 से  बढ़  भी  रहा  है  लेकिन  उसे  उतना  महत्व
 चौथी  योजना  में  नहीं  दिया  जा  रहा  है  जितना
 होना  चाहिए  यह  क्यों  है  यह  तो  सरकार  ै
 जान  सकती  है  ।
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 [श्री  विश्वनाथ  राय]
 इसमें  भी  खास  तोर  से  उत्तर  प्रदेश  के

 बारे  में  मैं  कहूं  तो  सब  लोगों  को  प्राचार्य
 होगा  ।  बह  प्रदेश  जो  सबसे  बड़ा  है  क्षेत्रफल
 में  तो  नहीं  आबादी  में  वहां  पर  जनसंख्या  के
 दृष्टिकोण  से  देखा  जाये  तो  प्रति  i  लाख  जन-
 संख्या  प्र  केवल  117  मील  पक्की  सड़क  है
 पौर  इस  प्रकार  वह  भारत  में  केवल  झास्तम
 को  छोड़  कर  सबसे  पिछड़ा  हुआ  प्रदेश  है  ।
 जहां  प्राकार  प्रदेश  में  45  मील  सड़क  है,
 बिहार  में  8  है,  गुजरात  में  36  है,  जम्मू  भौर
 काश्मीर  में  36  है,  केरल  में  46  है,  मद्रास  में
 52  मील  है  वहां  उत्तर  प्रदेश  में  |  लाख  जन-

 संख्या  पर  केवल  7  मोल  सड़क  है  ।  सारे
 भारत  का  जो  एवरेज  |  लाख  जनसंख्या  पर
 34  मील  है  उसके  मुकाबले  में  उससे  शादी
 सड़कें  उत्तर  प्रदेश  में  हैं  -  यही  नहीं,  झगर  हम
 सौ  वर्गमील  क्षेत्रफल  के  हिस्सा  से  भी  देखें,
 तो  भी  सड़कों  के  विषय  में  उत्तर  प्रदेश  का
 नवां  है  t  बाप  के  द्वारा  सरकार  का  ध्यान
 इस  शोर  आक्षित  करना  चाहता  हूं  कि  जहां
 केन्द्रीय  सरकार  विद्युत्‌  शक्ति,  सिंचाई  और
 उद्योग  घंटों  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  प्रदेश  के
 प्रति  न  जाने  क्‍यों  उदासीन  है,  वहां  यातायात
 के  साधनों  के  बारे  में  उसकी  उदासीनता  की
 स्थिति  यह  है  कि  केबल  रिसाव  ही  उत्तर
 प्रवेश  से  पिछड़ा  हुआ  है  कौर  बाकी  सब
 प्रदेश  उससे  भाग ेहैं  ।  जहां  तक  उद्योग  घंटों
 कौर  सस्य  कोसों  का  सम्बन्ध  है,  उत्तर  प्रदेश
 झपनी  तरफ़  से  उनके  विकास  का  प्रयास  कर
 रहा  है,  लेकिन  यातायात  के  साधनों,  के  सम्बन्ध
 में  केस््दीय  सरकार  से  जिस  सहायता  की  अपेक्षा
 की  जाती  है,  वह  भी  उसको  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 राज  स्थिति  यह  है  कि  केन्द्रीय  सरकार
 यह  झ्शा  रखती  है  कि  प्रदेश  सरकार  हण्टर
 स्टेट  (प्रन्त्प्रॉस्तीय)  सड़कों  का  भी  विकास
 करेगी  धौर  उत्तराखण्ड  जैसे  स्थानों  में,  जो
 रक्षा  की  दृष्टि  से  बड़े  महत्वपूर्ण  स्थान  हैं,
 सड़कें  बसाएगी  कौर  उनका  विकास  करेगी  |
 इस  सम्बंध  में  उसको  केन्द्रीय  सरकार  से  जिस
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 सहायता  की  आ्रावश्यकता  है,  उसकी  तरफ़
 बिल्कुल  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  |  उत्तराखंड
 के  सम्बन्ध  में  पिछले  साल,  कौर  उससे  भी
 पहले,  कुछ  ध्यान  दिया  गया  था  घौर  प्लानिंग
 कमीशन  की  तरफ़  से  यह  बादा.  किया  गया  था
 कि  वहां  पर  रक्षा  की  दृष्टि  से  सड़कों  के  निर्माण
 के  बारे  में  केन्द्र  की  जोर  से  सहायता  दी
 जायेगी,  लेकिन  शब  वह  भी  बन्द  कर  दी  गई  है

 जहाँ  तक  भ्रन्तप्रदेशीय  सड़कों  के  विकास
 कौर  सुधार  का  सम्बन्ध  है,  कुछ  ऐसी  शर्तें
 लगा  दी  गई  हैं,  जिससे  उत्तर  प्रदेश  के  लिए
 बड़ी  कठिनाई  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  केन्द्रीय
 सरकार  की  शोर  से  कहा  जाता  है  कि  अगर
 कोई  पुल  दो  प्रदेशों  की  बिल्कुल  सीमा  पर
 पड़ता  है,  तभी  वह  उसके  लिए  पैसा  देगी  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  शायद  ही  किन्हीं  दो  प्रदेशों
 की  सीमा  ऐसी  होगी,  जिसके  ठीक  ऊपर  कोई
 पुल  हो  ।  ग्राम  तौर  पर  उसके  दो,  चार,  दस
 मील  इधर-उधर  सड़क  पर  पुल  पड़ता  है  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  इस  तरह  का  सख्त  नियम
 रखना  उस  काम  को  पूरा  न  करने  का  कोई
 बहाना  जान  पड़ता  है  ।  जहां  तक  भ्रन्तप्रंदेशीय
 सड़कों  के  विकास  का  सम्बन्ध  है,  बिहार,
 पंजाब  कौर  उत्तर  प्रदेश  की  सरकारों  ने
 पिछली  तीन  योजनाओं  में  काफ़ी  काम  किया
 है  प्यार  सरकार  चाहती  है  कि  इस  विषय  में
 केन्द्र  की  ओर  से  भी  कुछ  सहायता  दी  जाये,
 तो  इस  सख्त  नियम  को  समाप्त  कर  देना
 चाहिए  |

 रेलवे  मंत्रालय  शोर  यातायात  के  सम्बन्ध
 में  माननीय  सदस्य  प्यार  यहां  पर  यह  सवाल
 उठाते  हैं  कि  चूंकि  प्रदेशों  की  क्रीक  व्यवस्था,
 इकॉनोमी,  बढ़  रही  है,  उसका  उत्पादन
 बढ़  रहा  है  तो  यातायात  शौर  आवागमन  के
 साधनों  के  विकास  ध्रौर  सुधार  के  लिए  यह
 आवश्यक  ह  कि  उन  लु दियों  धौर  दिक्कतों  को
 दूर  किया  जाये,  जो  शहरों  गा  उन  छोटे-मोटे
 कामों  में  पेश  धाती  हैं,  जो  पहले  नहीं  थे  भौर
 जो  श्री  बढ़  रहे  हैं  ।  जो  नये-मये  कस्बे  कार
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 हैं,  उन  तक  चीज़ों  को  जल्दी  पहुंचाने  की
 व्यवस्था  करना  अत्यन्त  भ्रावश्यक  हैं  ।  हम
 देखते  हैं  कि  रेलवे  लाइन  पर  जो  गेंद  होते
 हैं,  वहां  पर  कई  जगह  बसों  को  घंटों  रुकना
 पड़ता  है  ।  इस  प्रावस्था  में  सरकार  से,  या
 रेलवे  मन्त्रालय  से,  यह  माँग  की  जाती  है  कि
 वहां  पर  भोवरब्विज  या  अंडरब्रिज  बना  दिया
 जाये  ।  लेकिन  हस  सम्बन्ध  में  रेलवे  मन्त्रालय
 की  यह  द  हैं  कि उसका  ससी  प्रतिशत  विजय
 प्रदेश  सरकार  दे  भ्रोर  तब  बीस  प्रतिशत  व्यय
 रेलवे  मन्त्रालय  देना  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस
 काम  के  लिए  अस्सी  प्रतिशत  प्रदेश  सरकार
 दे  शौर  बीस  प्रतिशत  रेलवें  मन्त्रालय  दे,  जिस
 को  लाभ  होता  हैं  तो  यह  शर्त  कोई  उचित  बात
 नहीं  जान  पड़ती  है।  इसलिए  इस  शर्त  को  बदल
 कर  ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  इस  काम
 के  लिए  प्रदेश  सरकार  और  रेलवे  मन्त्रालय
 बौनों  पचास  कस  प्रतिशत  व्यय  दें  |

 बाप  जानते  हैं  कि  उत्तरी  भारत  के  प्रदेशों
 में,  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार  में,
 नदियां  हिमालय  से  निकल  कर  इधर-ढचर
 घूमती  फिरती  समुद्र  में  जाकर  गिरती  हैं  ।
 कभी  कभी  एक  ही  नदी  को  पार  करने  के
 लिए  एक  ही  रोड  पर  कई  पुलों  की  भाजश्यकता

 है  i  tar  नदी  को  कई  सड़कें  एक  जगह
 [24  बल्कि  अनेक  जगह  फ़र  करती  हैं  t
 इस  लिए  उत्तरी  भारत  के  हिमालय  पर्वत

 के  नीचे  के  तराई  के  इलाकों  में  पुलों  के  निर्माण
 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  योजना
 बनानी  चाहिए  1  राज  पंजाब  से  लेकर  भ्राता
 ठक  हमारी  सीमा  पर  चीन  की  आक्रमणकारी

 [नीति  के  कारण  खतरा  पैदा  हो  गया  है  7  इस
 लिए  यह  प्रावश्यक  है  कि  यातायात  भोर

 |  भा वाम मन  के  लिए  कंवल  रेलवे  पर  ही  निर्भर  न
 रह  कर  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  मीन  के
 साधनों  से'  लाभ  उठाने  के  लिए  कोई  से  कोई
 ब्लॉग  बनाया  जाप  V

 पन्त  में  मैं  द  के  कर  में  कुछ  कहना
 आहत  हूँ  ।  उत्तर  प्रदेश  में,  भीर  ढूंसरै  प्रदेशों
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 में  भी,  कुछ  खास  खास  प्रोजेक्ट्स  और  ताज
 शादी  स्थानों  को  दिखाने  की  व्यवस्था  करके
 फारेन  एक्सचेंज  कमाया  जाता  है।  प्रक्रिया
 इरादी  से  धन  जाता  भी  ह,  कुछ भन्य  स्थान  ऐसे
 हैं,  जहां  प्राकृतिक  दृश्यों  क ेसाथ  साथ  शिकार  की
 सुविधा  भी  उपलब्ध  है,  जिससे  लाखों  करोड़ों
 रुपये  कमाए  जा  सकते  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए
 क्ुुमाऊं  एक  ऐसा  स्थान  है,  जहां  का  टाइगर
 आज  से  ही  नहीं,  बल्कि  बहुत  पहले  से  मशहूर
 &  t  साल,  डेढ़  साल  पहले  वहाँ  पर  एक  टाइगर
 मारा  भया  था,  जो  हिन्दुस्तान  में  सबसे  बड़ा
 का  ।  ऐसे  स्थानों  में  शिकार  की  व्यवस्था  कर
 के  फ़ारेन  एक्सचेंज!  कमाया  जा  सकता  हैं  और
 सरकार  को  इस  बारे  में  योजना  बनानी
 चाहिए  ।

 Shri  K.  N,  Pande  (Hata):  Sir,  I
 do  not  like  to  touch  all  the  aspects
 covering  this  ministry,  but  I  want  to
 confine  myself  to  a  few  points  aris-
 img  out  of  the  strike  of  the  Air-India
 navigators.  Just  before  me,  my  hon.
 friend,  Shri  Dajt  while  speaking  said
 that  as  &  result  of  the  award  of  the
 tribunal,  there  are  poeple  who  have
 got  onty  Re.  !  increment  per  month
 and  so,  there  is  genuine  cause  for
 dissatisfaction,  with  the  result  that
 some  péople  have  to  go  on  strike.

 लिका  8.  M.  Banerjee:  He  never  said
 that.

 Shri  K,  N.  Pande:  You  may  con-
 tradict  it,  but  let  me  have  my  say.
 May  I  know  whether  it  is  a  ‘fact  that
 there  are  a  few  people  who  have  got
 only  Re.  t  per  month  as  increment
 ang  so  the  navigators  are  fighting
 for  those  people  who  have  got  only
 Re.  |  increment?

 I  woukd  like  to  say  a  few  words
 about  the  history  of  the  agitation.
 There  was  a  demang  of  the  employees
 of  Air-India  with  regard  to  imncre-
 ment  in  their  pay  and  also  reduction
 of  working{  hours  becaupe  o7  the
 change  in  vircumstances,  when  the
 jete  were  introduced  in  the  gervice.
 It  ig  mentioned  in  the  report  that
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 (Shri  K.  N.  Pande]
 while  the  tribunal  was  sitting,  the  come  to  an  agreement  with  the  de-
 department  tried  its  best  to  come  to
 some  settlement  with  the  concerned
 parties.  As  a  result  of  their  efforts,
 there  was  some  agreement  with  re-
 gard‘to  the  pilots  and  flight  engi-
 neers  and  that  agreement  was  filed
 before  the  court,  which  formed  part
 of  the  award.  As  a  result  of  the
 award  of  the  tribunal,  people  who
 used  to  work  for  90  hours  in  2959
 are  now  working  only  for  50  hours.
 Similarly,  the  Commanders  who  used
 to  get  sometime  back  a  maximum
 salary  of  Rs.  3,650  are  now  getting
 Rs.  4,500.  Similarly,  navigators  who
 used  to  get  a  maximum  salary  of
 Rs.  2,320  sometime  back  have  now
 come  to  the  scale  of  Rs.  2,575.  Simi-
 larly,  in  the  case  of  others  also  there
 is  an  increase.

 While  speaking  about  this  matter, I  do  not  know  whether  hon.  members
 opposite  consider  the  implications
 arising  out  of  these  things  or  not.
 Yesterday,  our  learned  friend.  Mr.
 Nath  Pai  gave  many  examples  and
 said  in  such  and  such  cases,  the  awards
 were  modified.  He  happens  to  be  a
 renowned  barrister.  There  has  been
 a  consistent  fight  so  long  that  the
 judiciary  shoulg  be  separated  from
 the  executive.
 the  conclusion  that  the  executive
 should  play  a  more  jmportant  part
 than  the  judiciary.  If  that  is  fully
 accepted  nobody  will  have  any  faith
 in  the  awards  of  any  tribunal.

 Shri  Nath  Pai:  Does  this  Govern-
 ment  have  any  faith?

 Shri  K.  N,  Pande:  My  suggestion
 to  the  Government  and  to  all  the
 parties  is,  once  a  judge  is  appointed
 and  he  gives  an  award,  whether  it  is
 for  or  against,  that  should  be  accep-
 ted.  Modification  always  creates
 trouble.  See  the  peculiarity  of  the
 demand.  The  Navigators  have  put  in
 the  demand  that  unless  the  Govern-
 ment  modifies  the  award  they  will  go
 on  strike.  The  pecularity  is  further
 ‘added  because  the  pilots  who  tad

 Now  he  has  come  to.

 partment  have  also  become  their
 supporters.

 Sir,  this  is  in  the  public  sector  and
 the  Chairman  of  this  corporation
 happens  to  be  Mr.  J.  R.  D.  Tata.  He
 is  a  very  experienced  man.  (Inter-
 ruption).  I  may  not  agree  with  his
 views,  that  is  a  different  matter.

 An,  hon.  Member:  It  is  not  public
 sector.

 Shri  K.  N,  Pande:  The  money  comes
 from  the  Government.  A  very  able
 man  is  the  Chairman  of  this  corpora-
 tion.

 Shri  S.  जा,  Banerjee  (Kanpur):
 Tariph  karo.

 Shri  हू,  N.  Pande:  I  am  not  going to  ask  for  anything  from  Mr.  Tata.
 You  cannot  deny  that  he  is  a  capable
 man.  Moreover,  Shri  Banerjee  should
 know  that  under  his  chairmanship
 thig  Air-India  has  got  such  a  repu-
 tation......

 Shri  S.  M,  Banerjee:
 at  all.

 Shri  K,  N.  Pande:  It  has  got  such  a
 reputation  that  even  foreigners  used
 to  try  to  get  reservations  in  the  Air-
 india  services  ignoring  other  services.
 Sir,  the  crash  near  Geneva  brought  Air-
 India  to  a  miserable  position,  but  this
 strike  has  ruined  the  prestige  and
 reputation  of  Air  India.  They  should
 know  that  there  should  not  be  any
 strike  at  the  cost  of  national  interests.
 After  all  the  nation  is  bigger  than
 an  individual  or  a  class  of  workers.
 I  do  not  support  the  idea  that  sim-
 ply  because  it  hit  a  certain  section  of
 employees  they  should  put  the  couh-
 try  to  such  a  tremendous  loss  of
 Rs.  90  lakhs.

 What  is  required  of  this  House  at
 the  present  moment  is  that  we  should
 plainly  say  to  the  navigators  that  we
 have  no  sympathy  with  this  agita-
 tion.  First  they  should  withdraw
 their  agitation  and  then  leave  the
 matter  to  the  Ministry.  The  Minist-r

 No,  no;  not
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 would  then  try  to  consider  the
 matter  sympathetically.  That  is  the
 honourable  course  to  be  adopted.  I
 would  also  like  to  mention  here  that
 insteag  of  trying  to  bring  about  some
 improvement  in  the  position  some  of
 my  colleagues.  some  Members  of  Par-
 liament,  are  trying  to  create  false
 hopes  in  the  minds  of  these  naviga-
 tors  telling  them  that  they  should
 wait  for  some  time  and  their  demands
 will  be  conceded,  This  is  @  wrong
 policy  and  I  do  not  agree  with  this
 policy.  Everything  should)  be  mede
 plain  ang  clear  to  the  navigators.
 They  should  be  plainly  told  that  the
 country  has  no  sympathy  with  the
 agitation.  It  is  said  that  Shri  Reddy
 ig  a  very  strong  man.  I  may  sub-
 mit  that  every  Member  of  the  House
 is  very  strong  on  the  matter  of  prin-
 ciple.  I  do  not  want  the  whole  coun-
 try  to  surrender  to  a  demand  which
 is  not  genuine,  to  a  demand  which  is
 unreasonable,  at  a  time  when  the
 country  is  facing  such  gave  difficul-
 ties.  If  he  is  strong  I  congratulate
 him.  Had  he  not  been  strong  I
 would  have  said  something  against
 him  as  well.  Now  the  time  has  come
 when  the  Government  should  take  a
 firm  policy  to  see  that  the  country  is
 not  made  to  lose  because  of  such
 agitations.  They  should  realise  that
 appeasement  does  not  pay.  Appease-
 ment  does  pay  sometimes,  but  it  does
 not  pay  always.  On  the  contrary  it
 gives  encouragement  to  wrong  people
 who  take  wrong  courses  in  order  to
 ruin  the  entire  country,

 A  few  remarks  I  want  to  make
 about  the  highways.  As  Shri  Reddy
 happeng  to  be  in  charge  of  this
 Ministry,  he  should  lay  down  some
 principles  in  the  matter  of  construc-
 tion  of  highways.  The  area,  the  popu-
 lation  and  the  question  of  approach
 to  the  remotest  corners  of  the  coun-
 try  should  be  the  primary  principle
 in  having  highways.  There  are  many
 States  which  have  newly  come  up
 and  where  there  are  no  highways.
 There  are  also  border  States,  These
 type  of  States  require  some  pre-
 ference  over  other  States.  Therefore,
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 he  should  keep  these  States  in  view
 and  formulate  a  policy  for  construc-
 tion  of  highways.

 Ge  शी  बागड़ी  (हिसार):  अध्यक्ष  महोदय,
 £  भारत  एक  ग्रामों  से  जुड़ा  हुमा  देश  है
 (जिसके  परिवहन  बैलगाड़ी  से  -लेकर

 वैज्ञानिक  युग  के  हवाई  जहाज  प्रौढ़  जहाजों
 धौर  मोटरगाड़ियों  पर  निर्भर  हैं  ।

 0  मैं  बड़े  अदब  से  प्रति  करूंगा
 टर्की  जहां  भारत  को  विज्ञान  के

 साधनों  को  बढ़ाना  है,  वहां  हिन्दुस्तान  के
 पुराने  साधनों  को  भी  कुछ  न  कुछ  जीवित
 रखना  है  कौर  उनको  तरक्की  देनी  है,
 तब  तक,  जब  तक  कि  सारे  देश  में
 विज्ञान  के  साधन  उपलब्ध  न  हो  जांच।

 |:  सह  ठीक  है  कि  हिन्दुस्तान  के  प्रकार  हवाई
 जहाजों,  सड़कों  के  ट्रकों,  मोटर  बसों  इरादी

 को  तरक्की  बहुत  जरूरी  है,  लेकिन
 [हिन्दुस्तान  की  बहुत  बड़ी  आबादी  हिन्दु-
 स्तान  के  उन  पुराने  साधनों,  जैसे  छड़ों,

 गाड़ियों  और  तांगों  के  सहारे  अपनी  जरा-.
 'रियाज़  को  पूरा  करती  है।  इसलिये  हमें
 एक  दर्शी  न  होकर  दो-दर्शी  बनकर  ही  देश
 को  भागे  की  तरफ  ले  जाना  चाहिये  t

 oh  कपूर  सिह  (लुधियाना):  सकड़ों
 पर  कैसे  लेजाधोगे?

 भरी  बागड़ी  :  छकड़ों  के  टायरों  को
 रबड़  का  बनाने  की  बात  की  जाय,  इस  तरह
 से  वैज्ञानिक  प्राकार  पर  उसकी  तरक्‍की
 की  जाय  ताकि  उनके  प्रकार  कुछ  सही-
 लिखतें  पैदा  हो  सकें  झोर  इस  विज्ञान  के
 युग  केन्द्र  आपका  पैसा  भी  उनकी

 [तरक्की  में  लग  सके  t

 et  fret  (मारमागोभ्रा):  यह  भी
 सरकार के  द्वारा  होगा?

 थनी  बागड़ी  :  सरकार  प्रोत्साहित  करे।
 जिसे  हवाई  जहाज,  जहाज  कौर  मोटरों

 की  बात  करते  हो,  उसी  तरह  से  इनकी
 (भी  ?रिक्की  करनी  चाहिये  ।राज.  हमारे
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 [श्री  बायो]
 यहां  'रिक्शों  बहुत  ज्यादा  बड़  गई  है,  तरक्की  जाय  जो  बन्दरगाहों  ज्यादा
 यह  भी  सरकार  की  कमी  है,  ऐसी  चीजों
 को  हमें  डिस् क्रेज  करना  चाहिये,  बल्कि
 मिटाना  चाहिये  तभी  इस  देश  के  भ्रन्दर  कुछ
 समानता  पदा  होगी  ।

 मैं  कुछ  थोड़ासा  समुन्दरी  जहाज  के
 बारे  में  बात  करूगा  ।  विदेशों  से  खाद्य
 पदार्थ  और  कल-कारखाने  जैसी  दूसरी
 चीजों  के  लाने-लेजाने  के  लिये  जो  साधन
 सबसे  ज्यादा  हो  सकता  है,  वह  है  समुन्दरी
 रास्ता  |  भारत  कोर्स  बात  के  लिये
 सोचना  होगा  कि  हमारी  बन्दरगाहों  की
 शक्ति  कितनी  है?  जैसा  कि  अभी  खाद्यान्न
 की  कमी  थी  तो  अमरीका  के  कुछ  रख-
 बारों  में  यह  बात  निकली  है,  भारत  की
 बन्दरगाहों  में  इतनी  शक्ति  नहीं  हैकि
 जो  हम  एक  साथ  भ्र  भेजें  तोड़े  उसको
 उतार  सकें  या  सम्भाल  सड़कों  |  इन  बातों  को
 सोचना  है  कि  श्राप  उन  बन्दरगाहों  को  शक्ति
 को  कैसे  बढ़ाना  चाहते  हैं।

 बन्दरगाहों  की  शक्ति  बढ़ाते  होतो
 एक  बात  सोच  वो,  कि  उनकी  बुनियाद
 कहां से  रखनी  है।  हमारे  देखें में  बुनियाद
 बिल्कुल  विपरीत  होती  है,  वह  चीज  पहले
 शौर  ज्यादा  पैसे  से  बनाई  जाती  है,  जिससे
 नफा  कम  हो  लेकिल  रहने  बाले  को  झा राम
 ज्यादा  हो  1  हमारे  यहां  ड़े  कड़े  अफसरों,
 चीफ  इंजीनियरों  के  महीनों  के  बसाने  में  ज्यादा
 वैसा  ा  किया.  जाता  है,  लेकिन  जो  मजदूर
 सबका है,  उसके  रहने  के  मकाम पर  उतना
 पैसा  नहीं  खर्च  किया  जाता,  उसके सुख  का
 ज्यादा  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  |  इसी  तरह
 से  जो  उनकी  तनख्वाहें  और  सुविचारों
 का  सवाल  है  उनमें  इतना  अन्तर  होता
 है  कि  फिर  उनमें  संघर्ष  चढता  है,  लडाई
 चलती  है।  इसलिये मैं  निवेदन  करूंगा  कि
 अन्दर या हों  के  बारे  में  खास  छोर  से  सोच कर
 काम  यप  जाय,  उब  बन्दरगाहों  को  ज्यादा

 शक्ति  रखती  हों,  जिमफे  फैलाने  की  ज्यादा
 गुंजाइश  हो  चाहे  वे  पिछड़े  इलाके  में  या  कहीं
 र  भोगों।

 4  hrs.

 मैं  कहू  भी  निवेदन  करता  हूं  कि
 मजदूरों  की  स्‌  विधानों  का  श्राप  ज्यादा  खयाल
 रखें  ।  यह  ठीक  हैकि  झगर  प्रकारों  की
 सुविधाओं  का  श्राप  ज्यादा  खेल  नहीं  रखेंगे
 लब  नौ  उनको  ज्यादा  सुविधायें  रहेंगी  ।
 लेकिन  मजदूरों  को  ज्यादा  सुविधायें  देने

 “का  आप  खयाल  रखोगे  तथ  भी  प्राय
 देखेंगे  कि  उनको  ज़रूरियात  जिन्दगी  के
 मुताबिक  सुविधायें  भी  नहीं  बाप  दे  पायेंगे  t
 इस  वास्ते  भ्रापफो  कोशिश  यही  करनी
 चाहिये  कि  मजदूरों  को  जहां  तक  हो,
 सके  ज्यादा  सुविधायें  दी  जायें।

 बन्दरगाहों  की  तामीर  के  बारे  में
 एक  बात  में  यह  पहवा  चाहता  हूं  कि  उसके
 ग्रन्थ  बहुत  भ्रष्टाचार  चलता  है।  बहुत
 रुपया  वहां  उसमें  खाया  जाता  है  >  ठेकों
 इत्यादि  में  बड़े  बड़े  प्रफेसरों  की  मौत
 बहुत  रुपया  खाया  जाता  है।  मैं  चाहता
 हूं  कि  इन  खोजों  की  आपकी  तरफ  से
 खास  तोर  से  जांच  होनी  चाहिये  शौर
 ऐसे  भ्रमर  जिनकी  वजह  से  देश  को  घाटा
 पहुंचता  है,  देश  को  हानि  पहुंचती  है

 जो  देश  को  कऋष्टाबार  को  तरफ  ले  जाते
 हों,  उनके  खिलाफ  सख्त  एक्शन  श्राप  लें।

 हम  भा  Mo  प्र  (नागपुर):
 सवा यार  समितियां  रोकनी  हुई  है।

 @  बागड़ी  :  ये  समाचार  रा मिति यां  हैं,
 सदाचार  समितियां  नहीं  हैं!

 अब  मैं सड़कों  के  बारे में  एक  दो  बातें
 कहना  चाहता हूं  ।  सबको  बनाते  समय
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 दो  तीन  बातों  का  आपको  खयाल  रखना
 चाहिये  -  पहली  बात  तो  यह  है  कि  देश
 में  सड़कों  के  बारे  में  एक  समान  नीति  हो
 आज  होता  यह  है  कि  एक  तो  प्रान्तीय  नीति
 चलती  है,  एक  कसी  एक  जिले  की  नीति
 चलती  है,  किसी  एक  यांव  की  नीति  चलती
 है,  शहर  की  नीति  चलती  है।  इसकी  वजह
 से  हमारी  सरकार  देश  व्यापी  नीति  नहीं
 बना  पाई  है  ।  पहली  बात  जो  देखने  की  है
 यह  है  कि  सड़कों  कों  सबसे  ज्यादा  किसे  को
 फायदा  पहुंचेगा  |  इसके  बारे  में  पका  मन
 बना  दमा  है।  ऊंचे  जो  लोग  हैं,  ऊंचे
 जो  शहर  हैं,  उनको  ज्यादा  फायदा  पहुंचाया
 जाए  और  उनकी  सुविधा  को  देखते  हुए
 ही  सड़कें  ज्यादा  बनती  हैं।  बड़े  बड़े  शहर,
 बड़े  बड़े  लोग,  बड़ी  बड़ी  कोटियां  जो  हैं,
 उबको  जिन  सड़कों  से  लाभ  पहुंचता  हो,
 उन  सड़कों  को  ज्यादा  बनाया जाता  है।
 बाप  चंडीगढ़  शहर  को  लें  ।  उसके
 इर्द  गिरे  कितनी  सड़कें  बनाई  गई  है,  इसको
 भाप  देखें।  प्रखर  उतनी  ही  सड़कें  सारे
 प्रान्त  इन्दर  बनाई  जाती,  झगर  उतना
 ही  खर्च  करके  सारे  प्रान्त  में  सड़कें
 बनाते  तो  एक  गांव  को  दूसरेगांव  से
 मिलाया  जा  सकता  था,  सारे  ग्रामीण
 क्षेत्रों  को  एक  दूसरे  से  मिलाया  जा  सकता
 था  लेकिन  उस  तरह  की  नीति  आजतक.
 भी  अपनाई  नहीं  गई  है।  जो  नीति
 चलती  है  वह  इस  तरीके  से  चलती  है,
 कि  बड़े  शहर,  बड़े  मकान,  बड़ी  कोठियां,
 बड़े  बंगले  जो  है,  स्क  चारों  तरफ
 सुविधायें  पहुंचाई  जायें।  इनके  चारों
 तरफ  सुविधायें  चक्कर  काटती  हैं---

 थनी  क्यानलाल  सर्शक  :  ये  भी  रहें  ये
 We  बनें।

 कभी  बागड़ी  :  नहीं।  दोनों  की  शक्ति
 गयीं  है।  दोनों  नहीं  चल  सकती है  दोनों
 नहीं  बन  सकती  हैं।  नीति  आपको  ऐसी
 बनानी  पड़ेगो  सड़कों  के  बारे  में  कि  किस
 तरह  से  देश  ज्यादा  तरक्की  कर  सकता
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 है।  जब  आपकी  नीति  ऐसी  बनी  तभी
 बात  होगी  ।  भ्रापको  देखना  होगा  कि  इन
 सड़कों  से  देश  कैसे  तरक्की  कर  सकता  है,
 लोगों  को  कैसे  सुविधायें  प्रदान  की  जा  सकती
 है।  दोनों  नीतियों  के  साथ  देश  नहीं चल
 सकता  है।  भ्रापको  एक  होती  बनानी  होगी

 दूसरी  नीति  सड़कों  के  वारे  में
 यह  होनी  चाहिये  कि  बचाव  की  दुष्टि  से
 जो  सड़कें  महत्वपूर्ण  हैं,  उनको  बनाया  जाए,
 उनको  देखा  जाए  ।  इस  बार  देश  के
 ऊपर  जब  झा फल  लाई  थी  तो पता  चला
 था  कि  पंजाब धौर  राजस्थान  इत्यादि  के

 कहूंगा  था  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  दृष्टि  से
 सी  सड़कों  के  बारे  में  नीति  में  परिवर्तन
 होना  चाहिये  ।  देश  के  बचाव  के  लिए
 लिन  सड़कों  का  बहृत्व  है,  जो  सरहदी  सड़कें
 हैं,  उनको  खास  तौर  से  देखा  जामा.
 कहिये।

 भाप  देख  रहे  हैं  कि  हर  साल  ट्रक  वाले
 स्ट्राइक  कर  देते  हैं।  एक  प्रान्त  की  बसें
 दूसरे  प्रान्त  में  नहीं  जा  सकती  हैं।  प्रान्तीय
 सरकारों  की  बसें  होती  हैं,  पब्लिक  सैक्टर
 की  बसें  होती  हैं  लेकिन  फिर  भी  उनके
 टैक्सों  में,  किरायों  में  बहुत  बड़ा  अन्तर
 होता  है।  मैं  चाहता  हूं  कि  इन  सब  चीजों
 को  भी  भाप  एक  सतह  पर  लायें।  एक  समान
 नीति  सारे  देश  के  लिए  श्राप  बनायें।
 देशव्यापी  दृष्टिकोण  श्राप  इस  बारे  में
 अपनायें  7  जब  श्राप  देश  को  एक  सतह
 पर  लायेंगे  तभी  देशव्यापी  बात  होगी  ।

 भव  मैं  हवाई  जहाजों  के  बारे  में
 कुछ  कहना  चाहता  हूं।  रसल  में  बात  यह
 हैं  कि  इस  कारपोरेशन  का  घड़  तोहे
 पब्लिक  सैक्टर  पौर  खीर  है  प्राइबेट
 सैक्टर |  |  ऐसा  भर  सारा  काम  ओ  है  वह
 सरकार का  है  शौर  इसके  चेयरमैन  छापने
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 [श्री  बागड़ी]
 बना  रखे  हैं  टाटा  साहब।  सिर  घाटा  का
 इंदौर  धड़  है  हमारे  मंत्री  का।  घड़  बेचारे
 का  क्‍या  कसूर  ?  उसको  जिधर  हिला  दोगे
 उधर  हिल  जाएगा  ।  घड़  का  कुछ  असर
 नहीं  होता  है।  भ्र सर  सिर  का  होता  है  t

 श्री  कपूर  सिंह:  वह  सज्जन  पुरुष  हैं।

 श्री  बाणड़ो  :  ये  कहां  दुर्जन  पुरुष  हैं।
 इसमें  दुर्जन  या  सज्जन  की  बात  नहीं  है।
 सवाल  नीति  का  है।  पब्लिक  सैक्टर  शौर
 प्राइवेट  सैक्टर  की नीति  की बात  है।
 किसी  की  प्राइवेट  जिन्दगी  के  भ्राधार  पर
 या  सज्जन  या  दुर्जन  होने  के  'भ्राघार  पर  मैं
 बात  नहीं  कह  रहा  हूं,  मैं  नीति  के  प्राकार  की
 बात  कह  रहा  हूं  ।  जब  पब्लिक  सैक्टर
 के  इन्दर  प्राइवेट  सकता  का  सिर  हो  तो
 फिर  उसके  भ्रन्दर  पक्षपात  चलता  है,
 तरक्कियों  में,  नौकरियों  में  दौर  बदला
 बदली  में  पक्षपात  चलता  है।  इतना
 टकराव  होता  हैकि  काम  ठीक  तरीके
 से  नहीं  चल  पाता  है।  जो  हड़ताल  चल
 रही  है,  यह्‌  एक  बहुत  बड़ा  हथियार  बना  हुमा
 है।  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  यह  देशद्रोही
 है  बतौर  कुछ  इसको  देशद्रोही
 नहीं  मानते  हैं।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  बात
 कहूंगा  ।  देश  के  प्रकार  की  कोई  भी  लड़ाई
 हो  उसको  श्राप  कमी  भी  भूल  कर  देश-
 रोहिता  कहें  -  यह  अन्दर  की  लड़ाई
 है भ्ौर  इसको  प्राय  भी  प्यार  देशद्रोही
 कहते  हैं  तो मैं  कहूंगा  कि  देश  क ेकेन्द्र
 श्राप  देशद्रोहिता  को  सबसे  ज्यादा  जन्म
 दे  रहे  हो भाप  ही  इस  देश  केन्द्र
 देश  रोहिता  को  सब  से  ज्यादा  स्थान  दे
 रहे  हो  कौर  भाप  ही  इसके  लिए  सबसे
 ज्यादा  जिम्मेवार  हो।  हो  सकता  हैकि
 उनकी  मांगें  गलत  हों,  लड़ाई  गलत  तरीके
 में  लड़ी  जा  रही  हो।  हो  सकता  है  कि  भाप
 में  भी  कभी हो,  छापने  भी  गलती  की  हो।
 लकिन  इस  तरह  की  बातों  में  देशद्रोहिता
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 की  बात  नहीं  लाती  है।  जब  चीन
 या  पाकिस्तान  के  साथ  हमारा  संघर्ष  था
 उस  वक्‍त  देशद्रोही  की बात  कहते  तो
 वह  हो  सकती  थी।  अब  तो  वे  भी  झ्रापको
 देशद्रोही  कह  सकते  हैं।  यह  तो  इतिहास
 ही  बतायेगा  कि  कौन  सी  बात  सही  थी
 भ्र ौर  कौन  सी  गलत  थी।  इसमें  देश-
 रोहिता  कीकोई  बात  नहीं  है।  मैं
 कहूंगा  कि  मंत्री  महोदय  को  कभी  भी
 छोटे  मन  की  बात,  अहंकार  की  बात  नहीं
 करनी  चाहिये  -  यह  हो  सकता  हैकि  जो
 हड़ताल  पर  हैं  उनमें  शक्ति  कम  हो,  यह
 भी  हो  सकता  है  कि  उनकी  बात  गलत  हो।
 लेकिन  हमारे  मंत्री  महोदय  का  बड़प्पन
 इसी  बात  में  है  कि  कमजोर  शक्ति  को  भी
 वह  देखें,  उसमें  छोटी  मोटी  त्रुटि  भी  है  तो
 उसको  भूल  जायें  कौर  झा दर  सहित  सब
 बातों  का  फैसला  किया  जाए,  उन  सब  बातों
 को  मिटाया  जाए।  प्रखर  ऐसा  होता  है  तभी
 श्राप  अपनी  शक्ति  का  परिचय  देंगे,
 तभी  वह  ज्यादा  शक्तिशाली  बात  होगी  ।
 सरकार  में  राज  ताकत  है भौर  वह  उनको
 मिटा  सकती  है,  झुका  सकती  है।  लेकिन
 उसका  परिणाम  क्‍या  होगा,  इसको  भाप
 न  भूलें  + उसका  परिणाम  यह  होगा  कि
 उनमें  कभी  भी  राष्ट्रीयता  की  भावना  पैदा
 नहीं  होगी  ny

 कब  मैं  एक  दो  शब्द  टूरिज्म  के
 बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  यह  जो  टूरिस्ट
 शब्द  है  यह  बहुत  सुन्दर  शब्द  है।  हमारी
 बहन  ने  भी  भ्र पने  मुख  से  बड़ी  सुन्दरता
 के  साथ  इसका  उच्चारण  किया  है  ।  देश  के
 अन्दर  यात्री  जाते  हैं।  उनको  सिर्फ
 चकाचौंध  नहीं  चाहिये  ।  वे  भारत  की
 जो  मूल  संस्कृति  है,  उसका  ज्ञान  करना
 चाहते  हैं।  भारत  की  संस्कृति  पहाड़ों
 में  जंगलों  में  छिपी  हुई  है  t  उसको
 निकाल  करू  झ्रापको  दुनिया  के  सामने
 लाना  है  |  यह  एक  बहुत  बड़ा  कत्तव्य
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 सरकार  का  है।  दुनिया  के  सामने  इस
 संस्कृति  को  लाना  ,  सरकार  का  एक  परिजन
 कर्त्तव्य  है।  बस्तर  के  इलाके  को  श्राप
 देखो  वहां की  संस्कृति  को  प्राय  देखो।
 वहां  पर  झगर  कोई  जाना  चाहे  भ्र ौर  वहां
 को  संस्कृति  का  भ्रध्ययन  करना  चाहे  तो  न  तो
 वहां  जाने  के  लिए  रास्ता है,  न  सड़कें  हैं,
 न  कोई  मोटर  प्रति  जाती  है,  न  कोई  गाड़ी
 जाती  जाती  है।  इसका  नतीजा  यह  होता
 हैकि  वहां  की  सभ्यता  शौर  वहां  की
 संस्कृति  बिल्कुल  छिपी  रह  जाती  है।
 राज  तक  वह  छिपी  रह  गई  है।  येलो
 दो  चार  चमकने  वाली  जगहें  हैं  इनको
 छोड़  कर  हिन्दुस्तान  के  हृदय  में  विशाल
 जो  जगह  है  कौर  जिन  जगहों  की  यात्रा
 करना  जरूरी  हैभौर  जो  सदियों  से
 गुलामी  की  वजह  से  प्रकाश  में  नहीं  भा
 सकी  है,  उसको  सामने  लाने के  लिए,
 उन  पिछड़े  हुए  इलाकों  को  सामने  लाने
 के  लिए  उन  इलाकों  की  सांस्कृतिक  झांकी
 लोगों  को  मिल  सके,  ऐसा  करने  के  लिए  उन
 जगहों  को  सड़कों  प्राणी  द्वारा  जोड़ा  जाए
 ौर  वहां  पर  पहुंचने  की  सुविधायें
 प्रदान  की  जाएं।  इससे  तो  कुछ  उन्नति
 होगी  अन्यथा  क्‍या  उन्नति  हो  सकती  है
 झ्र भी  विदेशी  सिक्‍के  की,  दस,  बीस,
 चालीस  सैंकड़ा  की  बात  हो  रही  थी।
 पाकिस्तान  से  युद्ध  की  बात  हो  रही  थी।
 इसका  ब्यौरा  इस  बात  सेहो  सकता  है
 कि  प्र पने  मुल्क  में  बाने  की  विदेशियों
 को  कितनी  छूट  है  शौर  झपने  देश  से
 जाने  पर  कितनी  पाबन्दियां  हैं।  इसका
 भ्रन्तर  निकालो  तब  आपको  पता  चलेगा
 कि  प्रा पने'  कितनी  तरक्की  की  है।

 Shri  Khadilkar  (Khed):  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  the  discussion
 of  the  Demands  for  Grants  of  tha
 Ministry  provides  this  House  with  an
 vpportunity  to  consider  the  function-
 ing  of  the  Ministry.  In  fact,  I  have
 to  say  it  figuratively  that  this  pro-
 vides  an  opportunity  to  both  sides  of
 the  House  to  put  the  Ministry  in  the
 dock  and  see  if  they  have  committed
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 some  mistakes  in  certain  respects  and,
 if  they  have  done  well,  compliment
 them  properly.  This  sort  of  some  cri-
 tical]  evaluation  is  called  for  and  this
 is  the  function  of  this  House.  For
 that  these  Demands  are  brought  for-
 ward  for  discussion.

 Unfortunately,  what  I  find  is  that
 there  is  a  tendency  that  without  be-
 ing  critical,  without  understanding
 the  problem,  people  just  go  on  giving
 fulsome  praise  for  things  which  they
 do  not  deserve.  Whenever  १  spoke
 on  the  Transport  Ministry's  Demands,
 in  the  past  I  have  devoted  much  of
 my  time  to  road  transport  and  such
 other  things.  Today  also  there  are
 some  things;  for  instance,  I  would
 talk  something  about  shipping,  parti-
 cularly  the  Jayanti  affairs  and  the
 foreign  exchange  involved  in  it.  To
 my  knowledge,  even  the  Reserve  Bank
 has  taken  note  of  this.  But  I  feel
 that  I  should  devote  the  time  that  I
 have  been  provided  with  for  a  discus-
 sion  of  the  current  dispute  of  Air
 India.

 An  allusion  was  made,  directly  or
 indirectly,  to  my  efforts  at  mediation.
 Let  me  be  very  frank  with  you,  Sir,
 and  with  this  House  as  to  whether  |
 acted  in  a  proper  spirit.  If  the  strike
 is  called  an  anti-nationa]  act,  some
 treacherous  thing,  then  mediation
 certainly  is  not  good  because  I  am

 helping
 them.  Therefore  I  would  like

 to  state  in  brief  why  I  started  this
 mediation,  how  far  it  progressed,
 where  it  was  blocked,  as  if  I  am  giv-
 ing  evidence  before  this  House  on
 oath.

 When  this  dispute  had  rot  taken  a
 very  serious  turn,  my  hon.  friend,
 Shri  Nath  Pai,  wrote  to  the  Prime
 Minister  in  his  letter  dated  the  9th
 March—I  will  just  quote  the  rele-
 vant  portion  of  it;  I  wiJl  read  only
 one  paragraph)  yesterday  he  mention-
 ed  some  portion  but  another  portion
 is  more  important—

 “By  way  of  compromise  they”—
 that  is,  the  navigators,  pilots  etc..  par-
 ticularly  the  navigators—

 “suggested  that  the  enforcement
 of  the  award,  which  has  led  to
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 the  strike,  should  be  postponed
 till  after  your  return  from  the
 States.  If  this  is  done  and  you
 appeal  to  them  to  end  the  strike,
 they  will  resume  work.  This  is
 what  they  gave  me  to  understand
 and  I  got  in  touch  with  Chief
 Minister  Naik,  Chief  Minister  of
 Maharashtra,  and  requested  him
 to  convey  this  message  to  you.”

 So,  mediation  actually  started  on  that
 day.

 I  want  to  submit  that  this  strike
 could  have  been  averted  much  earlier
 by  his  efforts  as  wel!  as  by  my  efforts.
 I  want  to  raise  one  important  funda-
 mental  question  before  this  House.
 Who  is  responsible  for  Rs.  90  lakhs  or
 more  of  foreign  exchange  loss  or
 other  losses?  That  must  mow  be
 brought  before  this  Howse.  Why  I
 say  this  is  beeause  after  this  some  of
 the  pilots  and  navigators  approached
 me.  Naturally,  my  first  reaction  wes
 not  very  favourable.  I  told  them,
 “You  are  not  advised  well  in  taking
 this  precipitate  step.”  They  said,
 “That  is  true  in  some  respect,  but  still
 you  try  to  understand  our  point  of
 view.”  When  they  gave  me  the  whole
 background  of  this  dispute,  more  or
 less  T  was  convinced  that  this  strike
 has  been  brought  about  not  by  the
 navigators,  not  by  the  pilots,  but  by
 certain  acts  of  omission  and  commis-
 अंक  On  the  part  of  the  management
 and,  unfortunately,  in  this  affair—that
 is  what  I  find—the  Minister  ig  led  or
 misled  by  the  Secretary  of  the  De-
 partment.  Nowadays,  as  you  know,
 Secretaries  have  become  ‘more  or  less
 courtiers;  formerty  they  used  te  give
 independent  advice  but  now  in  the
 new  regime  they  behave  as  if  they  are
 courtiers  and  they  never  give  ‘their

 they
 feel  that  perhaps  it  may  not  be  to  the
 liking  of  the  Minister.  Therefore
 this  matter  must  be  ewamvined  by  this
 House.

 Who  is  responsibie  ultimately,
 finally,  basically  for  the  strike?  With
 tact  an  certain  amount  of  iraman
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 consideration  the  strike  could  have
 been  averted  at  a  very  early  stage when  it  started  or  when  I  took  up  the
 thread  when,  because  his  senior  col-
 league  Shri  Sanjiva  Reddy  was  not
 on  the  spot,  I  approached  his  junior
 colleague,  Shri  Poonacha  I  phoned him.  I  am  giving  the  story;  I  do  not
 want  to  contradict  him,  but  I  have  a
 right  to  correet  him  because  this  ig  aa
 august  House  and  I  will  not  make  4
 statement  which  ig  false.  If  it  is
 proved  false,  I  will  pay  the  penalty; but  I  will  say  that  the  Minister  has
 also  to  pay  the  penalty.

 An  hon.  Member:  What  is  the
 penalty.

 Shri  Khadilkar:  When  I  phoned
 him,  he  was  so  good.  He  gaid,  “Well
 come  on,  let  us  have  a  discussion.”  He
 said,  “It  would  be  of  an  explora-
 tory  nature”,  I  admit  it,  “because  my senior  colleague  is  not  here”.  I  said,
 yes.  We  had  about  two  arid  g_  half
 hours’  disc’  nm  and  ively  we
 left  it  there  because  the  pilots  and
 navigators  concerned  said,  “We  are
 also.  having  some  talks  im  Bombay
 with  the  management  simultaneous-
 iy.”  After  three  or  four  days—I  am
 not  quoting  dates  because  it  will  take
 time—again  they  came,  all  of  them,
 all  authoriseq  representatives  or  office.
 holders  of  the  unions.  T  phoned  Shri
 Poonacha  to  say,  Would  it  be  possible to  have  a  second  sitting?”  He  said
 “You  are  welcome.”  He  gave  me
 enough  time.  We  discussed  every-
 thing  threadbare.

 My  first  reaction  was  not  favour-
 able.  I  do  not  like  to  settle  any  trade
 union  dispate  by  humiliating  tk?
 workers.  Some  of  us  have  almost
 similar  reaction  like  thet  of  qa  bail.
 When  somebody  mentions  the  word
 “strike”,  it  is  as  if  it  iy@  re@  rag  to  &
 ball  end  hts  reason  is  peralysed;  we
 do  rot  go  deep  into  what  are  the
 symptoms.  Strike  is  ह... .....  We
 never  go  deep  into  the  social  matnise
 and  try  to  understand  why  this
 symptom  has  erupted.  Therefore’  T
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 said  to  the  pilots  and  the  navigators,
 “You  will  have  to  express  regret.”.

 Whatever  transpired  between  us,  I
 noted  it  down.  It  wag  not  an  agree-
 ment,  I  must  make  that  clear.  When
 he  says  that  it  is  not  an  agreement,
 he  is  right;  but  it  is  sort  of  a  sum-
 mary  of  our  discussions  put  on  paper
 and  communicated  to  him.  After
 communication  he  was  good
 enough........

 Shri  Nath  Pal:  It  was  a  fabrication,
 he  said.  Lf

 Shri  Khadilkar:  I  am  going  to
 that.  He  must  withdraw  the  word
 “fabrication”.

 The  Minister  of  State  in  the
 Ministry  of  Transport  and  Aviation
 (Shri  C.  M,  Poonacha):  I  have  said,
 it  is  not.  It  is  not  correct  to  say  that.

 Shri  Khadilkar;  My  hon.  friend,
 Shri  Nath  Pai,  or  myself  have  been
 functioning  in  public  life  for  more
 than  35  years.

 Shri  0.  M.  Poonacha;  So  am  I.
 Shri  Khadilkar:  I  know;  therefore,

 I  am  dealing  with  you  and  I~  was
 dealing  with  vou.  Therefore  I  wil
 say  that  we  will  not  say  a  word
 which  is  untrue;  particularly,  we  res-
 pect  this  House.

 Then,  after  thee
 Prepared  this  draft,  just  gq  rough
 draft,  and  sent  it  on  to  him.  He
 phoned  me  back  and  said,  ‘“Khadil-
 karji,  jt  is  all  cight,  but  it  needs  a
 lot  of  change  and  modifications.”  For
 instance,  the  first  demand  of  the  union
 was—it  wa:  aright  demand—that
 Government  should  institute  an  in-
 quiry  into  the  affairs  of  the  manage-
 ment.  He  said  that  it  should  not  form
 Part  of  this  draft.  I  entirely  agreed
 with  him.  Then.  the  main  clause  was
 the  third  clause.  Why  I  am  saying
 this  is  because  I  want  to  point  out  to
 this  House  that  the  House.  is  being

 isled  by  satements  supposed  to  2
 made  ftom  postion,  of  strength—I
 do  not  know  what  sort  of  strength?  I
 recognise  social  -trength;  I  recognise

 negotiations,  I
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 social  sanction  but  I  do  not  recognise
 strength  of  a  dauda.  This  ig  my  ap-
 Proach  to  life,  political  life  in  parti-
 cular,  because  ]  believe  in  persuasion
 and  in  understanding  and,  therefore,  I
 believe  in  democracy,

 In  this  recpect  what  the  manage--
 ment  has  already  conceded  nobody
 has  cared  to  look  at.  On  23rd  there
 was  a  communication  by  the  manage-
 ment  in  which  it  has  been  stated:—

 “If  there  were  any  anomalies,
 jes  and  discrepancies”"— inconsist

 I  am  quoting  verbatin—
 “these  could  be  rectified  by

 mutual  concultationg  and  agree-
 ments  between  the  management,
 guilds,  associations  and  the  unions
 concerned.”

 Once  you  recognise  it  that  there  are
 certain  contradictions,  anomalies,  dis-
 crepancies,  whatever  they  are,  what
 else  fs  there?  I  must  confess  that  |
 had  the  pleasure  of  talking  with  the
 Minister  and  he  was  a  nice  person
 trying  to  understand  and  settle  the
 matter,  He  never  wanted  a  crisis.
 Some  people  want  to  develop  a  smal)
 situation  into  a  crisis  so  that  they  can
 Tide  rough-shog  over  the  situation.
 That  was  not  his  approach.  When
 this  had  been  conceded,  I]  pleaded
 with  him,  “Look  here,  if  this  is  con-
 ceded,  then  what  is  the  question?”
 The  question  is  very  simple.  After
 all,  a  question  of  pay  ha,  been
 brought  in.  I  think,  if  the  question  of
 pay  is  to  be  brought  in,  the  whole
 Award  can  be_  revised.  I  did
 not  want  to  bring  in  the
 question  of  pay  nor  other  things.
 The  point  at  dispute  is  only  ranking,
 whether  this  ranking  was  done  with
 some  technical  assistance,  whether
 the  job  evaluation  was  made  or  not.
 The  Minister  ought  to  realise  that
 those  who  sit  in  the  cock-pit  are  doing
 a  very  difficult  job  and  a  risky  job.
 Whil=  dealing  with  such  well-qualifi-
 ed  persons  who  have  earned  a  name
 for  us,  you  should  not  stamp  them
 with  anti-nationa)  act  and  this  and
 that.  I  do  not  think  this  woulq  be
 Tight  because  during  the  last  War
 some  of  them  offered  their  services
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 to  go  to  the  front.
 it.

 You  must  realise

 Shri  Joachim  Alva  (Kanara):  You
 don’t  consider  the  degree  and  the  rate
 of  sacrifice  in  the  I.A.F.men  as  compa-
 red  to  mere  commercia]  pilots,

 Shri  Khadiikar:  Please  listen  to  me.
 You  have  never  understood  the
 problem,

 of  engineers—they  expected  as  a
 member  of  the  advisory  board  or
 something  like  that  and  you  have  got
 a  free  ticket.  That  is  why  you  speak
 for  them.

 Shri  Khadilkar:;  When  he  conceded
 the  question  of  job  evaluation,  of
 their  responsibility  in  the  cock-pit,
 the  management  ‘accepted  that  their
 rank  will  be  third,  not  common  rank-
 ing  with  the  flight  engineers-naviga-
 tors’  rank  would  ‘be  superior  to  that

 ted of  gineers-they  Pp  as  a
 symbolic  reflection  of  it  virtually  hav-
 ing  accepted  the  question  of  job
 evaluation.  Then,  what  remains  in
 this  dispute?  Only  one  point  and  that
 Point  is,  if  that  was  the  suggestion
 made—we  had  a  long  discussion—that
 if  a  proper  technical  advice  is  taken
 this  dispute  could  be  resolved  ang  on
 the  advice  of  small  technical  com-
 mittee,  the  Government  should  be
 guided  regarding  the  pay  scales  that
 is  the  basic  thing.

 We  went  even  further.  On  the  sug-
 gestion  of  the  Minister  of  State,  Mr.
 Poonacha.  Do  you  want  to  disturb
 the  gradations  given?  Why  not
 adjust  it  by  way  of  personal  pay?”,  I
 readily  conceded  that  point  also  be-
 cause  he  was  very  helpful—I  must
 confess  that.  With  all  this,  where  is
 the  point  on  which  now  the  strike
 continues?  It  continues  b  of
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 into  consideration.  Who  is  responsi-
 ble  for  this?  We  never  try  to  fix  res-
 ponsibility.  I  would  appeal  to  every
 section  of  this  House:  let  us  fix  the
 responsibility.  If  the  management  is
 responsible,  they  must  be  made  to
 realise  that  they  are  responsible  for
 the  continuation  of  this  strike.

 Sir,  this  is  a  national  issue.  We
 have  an  _  international  reputation.
 These  pilots  were  so  eager  and  they
 felt  that  it  would  be  their  honour  to
 fly  our  Prime  Minister  to  New  York
 and  back,  strike  or  no  strike,  it  being
 an  internal  dispute.  But  the  manage-
 ment  thought  it  might  perhaps  create
 a  favourable  impression.  At  first,
 they  misguided  the  Ministry  and  that
 effort  wag  scuttled.  The  first  demand
 that  wags  made—he  wil]  bear  me  out—
 was  not  about  this  grade  of  pay  but
 they  pleaded,  “Will  you  even  now
 allow  us  to  fly  her  back?  We  forget
 everything  about  the  strike.”  Our
 Minister  said,  “I  appreciate  your  en-
 thusiasm”  because  they  said,  “We  con-
 sider  it  our  honour  and  privilege  to
 fly  back  our  Prime  Minister”.  The
 Air  India  is  a  sort  of  an  international
 organisation  doing,  indirectly,  some
 diplomatic  goodwill  work  all  over  the
 world.  Wherever  I  have  gone,  the
 Air  India  offices  have  served  me  as  a
 sort  of  a  diplomatic  centre  there.  The
 Ministry  ought  to  realise  this.  There-
 fore,  I  plead  even  now  that  there  is
 No  justification  for  this  atittude.  ‘They
 must  realise  it.  They  must  know,
 when  we  are  building  a_  socialistic
 society,  we  want  to  look  to  the  in-
 terests  of  the  workers.  If  they  are
 wrong,  certainly,  you  castigate  them
 and  punish  them,  if  you  can  prove
 that  they  are  in  the  wrong.

 This  dispute  has  been  prolonged
 because  of  the  perversity  of  the
 management.  There  is  a  clique  in  the

 certain  rigid  attitude  on  the  part  of
 the  Ministry  because  they  have  been
 wrongly  guided  by  the  management.
 Let  me  tell  you  very  plainly  that
 Rs.  90  lakhs  are  the  poor  tax-payers’
 money  and  we  never  take  these  things

 t.  There  is  a  clique  in  the
 warn  this  House  that  those  who  are
 not  qualified  for  long  flights,  less-
 qualified  persons,  are  given  higher
 rank  because  of  favouritism.  At
 whose  cost  andat  whose  risk?  Have
 you  gone  into  it?  I  would  plead  that
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 this  dispute  must  be  gettled  and  this
 House  ig  seized  of  the  matter  and  the
 responsibility  for  the  loss  and  the  con-
 tinuation  of  the  strike  must  be  fixed
 here  and  now.  This  is  the  occasion
 for  that.

 I  would  again  say  a  last  word—
 there  are  so  many  good  things  that
 the  Ministry  has  done  but  I  have  no
 time  to  go  into  them—that  this  House
 has  a  right,  as  a  sovereign  body,  to
 tell  the  Minister  who  is  responsible
 to  this  House  that  here  he  has  been
 misled  and  that  his  stiff  attitude  is
 wrong.  As  to  the  applause  he  got
 from  Mr.  Masani,  he  must  beware  of
 it,  2

 Shri  Sanjiva  Reddy:  You  forget
 your  own  Congress  Benches  and  you
 remember  only  Mr.  Masani.

 Shri  Khadilkar:  Some  people  ap-
 plauded  Mr.  Masani,  “Put  them  in

 jail”.  “This  is  easily  said.  There  was
 a  strike  in  London;  there  was  a  strike
 in  Paris  and  there  wag  a  strike  in
 New  York—international  pilots  and
 others.  They  were  never  charged
 that  they  were  anti-national,  In
 this  country,  because  there  is  a  strike,
 the  word  ‘anti-national’  is  bandied
 about.  Don’t  use  that  word  so  cheap-
 ly.  If  you  use  it  frequently,  it  will
 be  misused  and  it  will  lose  all  its
 meaning.  Therefore,  I  again  appeal
 to  Mr.  Sanjiva  Reddy  to  shed  his
 rigidity  and  to  come  forward  gene-
 rously  and  treat  them  ag  children.  If
 they  have  gone  astray,  pat  them  and
 bring  them  back  and  see  that  not  a
 day  more  this  strike  continues.  If  he
 responds,  I  am  confident,  the  workers
 will  respond.  If  he  assumes  the  same
 rigid  attitude,  an  un-understanding
 attitude,  being  led  by  the  manage-
 ment,  then  he  will  continue  in  the
 blind  alley  and  there  will  not  be  any
 solution.

 Shri  C.  M.  Poonacha:  With  your
 permission,  Sir,  I  would  like  to  inter-
 vene  in  the  debate  at  this  stage.

 Many  important  points  have  been
 raised.  While  it  would  not  be  possi-
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 ble  for  me  to  touch  all  the  points  that
 have  been  raised  in  the  course  of  the
 debate  as  well  as  by  way  of  tabling
 8076  cut  motions  and  things  like  that.
 I  would  like  to  touch  upon  some
 salient  issues  that  have  been  raised
 in  the  course  of  the  debate.

 It  was  put  forth  by  one  hon.  Mem-
 ber  of  this  House  that  in  this  Minis-
 try  of  Transport,  we  do  not  have  a
 fixed  policy.  I  was  wondering  as  to
 what  exactly  this  remark  or  this
 observation  means.  In  the  matter  of
 transport  policy,  in  the  matter  of
 road  development  policy,  in  the
 matter  of  port  development  policy,
 in  the  matter  of  ship-building  and
 ship  develop)  t,  in  the  tter  of
 tourism  and  in  all  other  modes  of
 transport,  the  House  ‘has  been,  from
 time  to  time,  given  the  occasion  to
 discuss  specific  plang  and  programmes
 related  to  these  problems.  With  the
 broad  approval  that  has  been  obtained
 from  time  to  time  during  the  course
 of  several  Plan  periods,  there  has
 been  an  accepted  course  of  action  in
 the  direction  of  improving  the  vari-
 ous  modes  of  transport  that  we  have
 in  this  country.

 Taking  the  road  development  pro-
 gramme  over  which  some  hon.  Mem-
 bers  were  kind  enough  to  give  their
 comments  and  to  make  their  obser-
 vations  and  also  valuable  suggestions,
 I  would  like  to  inform  the  House  that
 the  responsibility  as  far  as  the  road
 development  programmes  are  con-
 cerned  in  this  Ministry  is  limited,
 firstly,  to  the  development  of  national
 highways.

 Number  two  is  to  assist  the  State
 Governments  in  getting  financial
 assistance  for  developing  roads  of
 inter-State  importance  and  also  to
 assist  the  Governments  financially  to
 some  extent  for  general  road  deve-
 lopment  programmes  within  the
 States.  Under  these  various  categor-
 ies,  assistance  given,  the  amount
 spent,  has  been  of  the  order  of  Rs.  30
 to  335  crores  in  the  First  Five-Year
 Plan  programme;  about  Rs.  245  to  250
 crores  in  the  Second  Plan  period:  and



 9525  D.G.  986-67,

 (Shri  C.  M.  Poonacha]
 about  Rs.  480  crores  in  the  Third  Plan,
 to  the  close  of  which  we  are  now
 coming.

 Developmental  works  in  connection
 with  national  highways,  roadways  of
 inter-State  importance  and  the  State
 road  system  have  been  extended  after
 careful  examination  by  this  Ministry
 and  with  this,  we  have  progressed
 considerably  in  the  direction  of  es-
 tablishing  national  highways  of  the
 length  of  about  15,000  miles.  We
 had  several  missing  links  in  this  net-
 work  of  national  highways;  all  of
 them  have  practically  been  linked  up
 except  a  few.

 Shri  Sham  Lal  Saraf:
 border  roads?

 Shri  C,  M.  Poonacha:  I  am  coming
 to  that.

 What  about

 We  had  to  plan  and  build  about  252
 Uridges  over  the  various  national  high-
 ways,  most  of  them  have  been  com-
 pleted;  only  a  few  of  them—about  60
 to  70  major  bridge  construction
 works—are  in  arrears  which  are  at
 various  stages  of  ion.

 Then  we  have  the  question  of  border
 roads,  As  far  as  border  7083  develop-
 ment  programme  is  concerned,  we
 have  the  Border  Road  Development
 Authority  constituted  which  has  taken
 up  8  programme  for  developing  roads
 in  Jammu  and  Kashmir,  Punjab,
 Himachal  Pradesh,  Uttar  Pradesh,
 Sikkim,  West  Bengal,  Bhutan  area
 Assam,  NEFA,  Mizo  Hills,  Nagaland,
 etc.  The  length  of  road  under  this
 programme  would  be  5,34l  miles,  of
 which  8,887  miles  of  road  work  has
 already  been  taken  up,  We  have  also
 a  programme  for  improving  the  roads
 which  are  in  existence  in  these  areas,
 such  improvements  being  to  an  extent
 of  2,770  miles.  This  is  as  far  as  border
 road  development  programme  is  con-
 cerned.

 Later,  after  we  haq  the  conflict  with
 Pakistan  in  1965,  भाट  were  confronted
 with  certain  deficiencies  in  our  com-
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 munication  system  in  the  region  of
 Rajasthan  ang  Gujarat.  There  also,
 we  have  drawn  up  plans  for  the
 development  of  2,500  miles  of  road
 length  in  Rajasthan  and  954  miles  or
 nearly  a  thousand  miles  of  road  length
 in  Gujarat  area  at  an  estimated  cost
 of  about  Rs.  26  crores  so  far  as  Rajas-
 than  is  concerned—this  is  all  addi-
 tional—and  about  Rs.  2  crores  so  far
 as  Gujarat  area  is  concerned.  We
 have  taken  up  the  work,  We  once
 thought  of  executing  the  works
 through  our  own  civil  engineering
 staff  but,  later,  we  foung  some  diffi-
 culties  in  this  matter  and  so  we  have
 entrusted  the  work  to  the  State  P.W.D.
 and  they  have  taken  up  the  works.
 The  works  are  on  hand;  the  works  are
 going  on.  It  might  take  two  to  three
 years  for  us  to  complete  this  pro-
 gramme  of  road  development  in  the
 States  of  Rajasthan  and  Gujarat  and
 in  the  other  areas  which  I  have  just
 now  mentioned.

 A  point  was  made—I  am  trying  to
 be  brief—about  transport  operators
 having  resorted  to  strike  in  the  State
 of  Punjab,  Here  again  as  related  to
 transport  problems,  I  must  say  that
 the  Ministry  has  been  endeavouring
 its  best  to  develop  the  transport  sys-
 tem  in  the  country  because  that  is  the
 surest  and  the  quickest  way  of  trans-
 porting  commodities  from  one  place  to
 another  within  a  State  area,  or  inter-
 state  area,  barring  of  course  the  Rail-
 ways  which  do  a  commendable  job  of
 transporting  goods  from  one  end  of
 the  country  to  another—on  long
 haulage  foutes—on  an  economical
 basis  and  on  an  efficient  basis
 too.  To  supplement  the  Railway
 system,  we  have  the  road  system  and
 the  road  transport  organisation  set  up.
 Very  many  factors  come  up  for  con-
 sideration  at  every  stage—the  question
 of  vehicles,  the  question  of  roads,  the
 question  of  bridges  and  then  also  the
 question  of  uniform  transport  policy.
 As  the  hon.  House  is  aware,  the  ad-
 ministration  of  the  Motor  Vehicles  Act
 largely  vests  with  the  State  Govern-
 ments  and  they  have  their  own  pro-
 grammes  for  the  motor  vehicles  taxa-
 tion  and  other  regulations.  But,  by



 9527  7.0.  1966-67

 and  large,  it  has  a  uniform  pattern
 ang  it  ig  being  co-ordinated  at  the
 Centre  by,  what  we  call,  the  Inter-
 State  Transport  Commission.  This
 Commission  assists  the  various  trans-
 Port  authorities  in  the  country,  co-
 ordinates  and  also  programmes  for  the
 issuance  of  inter-State  or  multi-State
 permits  and  thereby  assist  in  the  easy
 flow  of  goods  from  one  end  of  the
 country  to  another,  It  might,  there-
 fore,  be  interesting  to  know  that,  with
 the  various  works  that  we  have  taken
 up,  the  transport  system  has  no  doubt
 increased  in  this  country  and  one  can-
 not  say  that  the  transport  system  has
 been  put  under  sufferance  because  of
 the  great  importance  that  we  are  giv-
 ing  to  the  Railways;  it  is  not  so.  If
 we  look  into  the  figures,  we  would
 find  that  the  number  of  trans-
 port  vehicles  that  ply  in  our  country
 has  increased  two-fold  in  about  five
 or  six  years’  time  and  the  capacity
 of  production  of  vehicles  in  thig  coun-
 try  has  also  increased  tremendously.
 We  are  now  in  a  position  to  meet  the
 internal  demands  80  far  as  heavy
 truck  passenger  vehicles  are  concerned
 from  within  the  country  and  the  pro-
 duction  progr:  have  been  stepped
 up.  We  have  almost  reached  near
 self-sufficiency  in  some  respects,
 though  there  is  some  difficulty  in
 meeting  the  full  demands  in  view  of
 foreign  exchange  difficulties.  We
 have  also  taken  up  the  question  of  ad?
 vising  the  various  State  Governments
 in  issuing  inter-State  permits  for  the
 goods  vehicles  to  ply  between  the
 neighbouring  States  and  in  that  direc-
 tion  made  considerable  progress.
 There  has  been  a  singular  increase  in
 the  number  of  inter-State  permits  that
 have  been  issued  by  the  various  State
 transport  authorities,  the  latest  posi-
 tion  being  that  we  have  as  many  as
 25,000  vehicles  now  permitted  to  ply
 between  more  than  two  States.  This
 is  to  illustrate  that  there  has  not  been
 any  under-rating  of  the  importance  of
 road  ransport  in  this  country.  In  this
 vast  country,  we  cannot  afford  to
 under-rate  the  importance  of  road
 transport.  Road  transport  has  to  play
 a  great  part,  particularly  in  the  quick
 movement  of  foodgrains,  bulk  commo-
 79(Ai)LSD—8.
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 dities  and  provisions  from  one  end  to
 another  and  between  the  producing centres  and  the  assembling  centres,
 te,  the  market  centres.  Therefore,  in
 this  regard,  road  transport  does  play &  very  important  part,  and  the  Minis-
 try’s  efforts  are  always  in  the  direc-
 tion  of.  giving  the  maximum  assistance
 that  is  possible.

 Coming  to  the  question  of  develop- Ment  of  port  capacity  in  our  country,
 which  was  raised  by  more  than  one
 hon.  Member,  it  would  be  interesting
 for  the  House  to  know  that  in  spite of  the  various  limitations  that  we
 have,  with  the  difficulties  ag  far  as
 foreign  exchange  and  other  require-
 ments  are  concerned,  the  port  capa-
 city  in  this  country  has  been  stepped
 up  considerably,  As  against  a  capacity of  about  48  million  tons  of  goods
 handling  capacity  at  the  ports,  we
 have  almost  touched  60  million  tons
 capacity  today.  It  is  hoped  that  be-
 fore  970  or  97l  we  shall  be  able  to
 handle  nearly  80  million  tons  of  cargo,
 both  incoming  ag  well  as  outgoing,
 through  the  various  ports  of  our  coun-
 try.  We  had  about  six  major  ports
 before,  but  now  we  have  8  major
 Ports,  and  with  the  inclusion  of
 Mangalore  and  Tuticorin  which  are
 under  way  now,  We  shall  be  having
 0  major  ports.

 Shri  Basappa:  The  work  at
 Mangalore  is  going  very  slow.

 Shri  Poonacha:  I  am  to
 that  point.  So,  0  major  ports  with
 a@  capacity  to  handle  about  80  million
 tons  of  cargo  is,  of  course,  a  com-
 mendable  performance  as  far  as  the
 Ministry’s  efforts  are  concerned.

 Tt  was  a  problem  and  it  is  still  a
 problem,  namely  the  handling  of  huge
 quantities  of  foodgrains  that  are  now
 programmed  to  be  imported  under  the
 various  deals  that  have  been  con-
 cluded.  As  against  a  normal  handling
 of  about  6  to  7  million  tons  of  food-
 grains  import,  we  are  called  upon  to
 handle  over  2  million  tons  of  food-
 grains  import  this  year,  Hon.  Mem-
 bers  would  be  interested  to  know  that
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 [Shri  Basappa]
 as  against  a  normal  capacity  of  about
 6  lakhs  tons  per  month,  we  have  al-
 ready  touched  the  figure  of  l  million
 tons  per  month.  The  performance  in
 the  month  of  March  has  been  |  million
 tons;  ]  million  tons  of  foodgrains  have
 been  received,  discharged  and  then
 moved  to  the  various  consuming  cen-
 tres.  It  is  hoped  and  it  is  pro-
 grammed  on  a  very  sound  basis  that
 in  the  month  of  April  we  shall  be
 able  to  handle  °2  million  tons.

 Shri  Nath  Pal:  Why  should  he  not
 be  generous  enough  to  give  credit  to
 the  dock  workers  and  their  leaders  for
 the  magnificent  work  done  by  them?

 Shri  Poonacha:  Of  course,  certainly.
 Shri  Nath  Pai:  But  he  did  not  do

 80.

 Shri  Poonacha:  In  this  empire  of
 ours,  if  Shri  Nath  Pai  were  to  so  term
 it,  the  entire  dock  workers  and  the
 port  labour  are  all  included.

 Shri  Vasudevan  Natr  (Ambalpuzha):
 But  he  had  to  be  reminded  of  it.

 Shri  Poonacha:  They  are  all  part
 of  it,  and  ‘we  do  not  consider  them  as
 outside  our  fold,  They  are  very  much
 ours.  We  are  happy  that  they  have
 played  a  very  useful  part  and  we  hope
 that  they  will  continue  to  play  the
 same  most  useful  and  helpful  role,
 and  in  that  I  would  always  look  to
 the  active  assistance  of  friends  like
 Shri  Nath  Pai  and  others.

 Ag  regards  shipping  development,  it
 is  a  happy  coincidence  that  today’s
 debate  on  our  Ministry’s  Demands  is
 taking  place  on  the  most  eventful  day,
 namely  our  maritime  day;  we  are  dis-
 cussing  here  the  Demands  of  this
 Ministry  on  this  maritime  day,  and  it
 is  heartening  to  note.

 Shri  Sham  Lal  ‘Barat:  It  is  a  happy
 augury.  boos  ik]

 ‘Shri  Poonacha:  It  is  a  happy
 augury.  It  is  the  third  anniversary
 that  we  are  observing  now.  It  is
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 heartening  to  note  that  our  shipping
 tonnage  has  increased  beyond  what  it
 was  expected  to  be  under  the  Third
 Five  Year  Plan  programmes.  Under
 the  Third  Five  Year  Plan  programmes
 we  were  expecteg  to  touch  about  7]
 lakhs  tons  capacity.  We  have  exceed-
 ed  that,  and  today  it  is  5  million
 tons;  that  is,  5  lakhs  tons  capacity
 has  been  almost  reached,  And  with
 the  orders  that  we  have  already
 placed  with  the  various  shipyards  and
 the  vessels  that  are  under  construc-
 tion  today  it  could  be  reasonably
 hoped  that  within  a  year  or  two  we
 shall  be  touching  a  gross  tonnage
 capacity  of  about  2  million  tons.  This
 has  added  to  our  capacity  to  handle
 both  our  export  and  import  trade
 much  more  vigorously  and  successful
 ly.

 May  I  at  the  same  time  refer  hon.
 Members  to  the  ch  taking  place
 in  the  very  pattern  of  our  economic
 life?  I  do  not  want  to  refer  to  the
 various  other  things,  but  in  this  field,
 we  were  hitherto  a  country  which  was
 exporting  raw  materials  and  importing
 finished  goods,  From  a  pattern  as  an
 exporter  of  raw  material  in  bulk  and
 an  importer  of  finished  goods  and
 engineering  goods,  we  are  fast  chang-
 ing  into  a  nation  which  is  also  an  ex-
 porter  of  finished  materials  and  an
 importer,  in  a  progressively  lesser
 degree,  of  raw  materials.  This  is  a
 great  change  that  is  taking  place  in
 our  export-import  trade.

 In  the  same  way,  as  far  as  shipping
 is  concerned,  we  were  hitherto  operat-
 ing  on  f.0.b.  exports  and  c.i.f.  imports.
 Whatever  we  exported  we  sent  f.0.b.
 because  we  did  not  have  the  shipping
 capacity,  and  whatever  we  wanted  to
 import  was  importe  cif.  at
 our  ports.  Now,  we  are
 chaging  this  pattern.  We  are
 now  ourselves  quoting  cif.  for  ex-
 ports  ang  f.o.b.  for  imports.  This  is
 a  thing  which  has  got  to  be  taken
 note  of.  If  this  trend  could  be  main-
 tained  and  developed,  then  within
 about  five  or  six  years  we  would  be
 one  of  the  principal  maritime  nations
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 of  the  world.  It  is  now  hoped  that
 by  the  end  of  the  Fourth  Plan,  we
 would  be  adding  to  our  gross  tonnage
 another  3  million  tons  and
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 ccepteg  for  tation  will  be
 executed  without  further  delay  and
 we  will  try  our  best  to  see  that
 Assam’s  co.  ions  are  improved

 imp]

 5  million  tons  capacity.

 Up  till  now,  we  were  operating
 vessels  of  12,000  or  13,000  or  20,000
 tons  capacity;  only  vessels  with  such
 capacity  were  received  in  our  ports.
 But  now  we  are  able  to  receive  vessels
 of  a  higher  capacity.  Our  ports  have
 been  considerably  improved  in  this
 direction,  and  we  hope  that  we  can
 now  receive  vessels  of  a  higher  capa-
 city.  Then,  our  ports  are  also  being
 developed,  modernised,  equipped  sand
 mechanised.  Reference  was  made  to
 certain  special  problems  of  Assam  and
 then  the  Rajasthan  area,  Dr.  L.  M.
 Singhvi  is  not  here.  But  Shri  P.  C.
 Borooah  is  here.  Assam  ‘has  its  own
 problems.  When  my  hon.  friend  Shri
 P.  ट.  Borooah  was  detailing  the  diff-
 culties  of  Assam,  I  was  feeling  whe-
 ther  he  was  not  voicing  my  own  feel-
 ings.  I  come  from  an  area  which  is
 almost  similar  to  Assam.  May  I  say to  Shri  P.  ९.  Borooah  with  all  res-
 Pect  that  we  suffer  from  geography  in
 the  first  instance  and  then  perhaps from  history?  Probably,  geography
 and  history  have  contributed  to  the
 woes  of  his  State  to  a  larger  degree. We  should  try  to  solve  them,

 As  for  road  development  pro-
 gérammes  in  Assam,  we  have  not  in
 any  manner  lightly  treated  the  matter.
 We  have  been  doing  our  utmost  to
 help  the  State  to  build  up  its  road-
 ‘ways  system,  and  a  considerable  pro-
 gress  has  been  made.  The  only  diffi-
 culty  is  that  the  construction  and
 maintenance  of  the  road  system  in
 Assam  is  more  difficult  than  in  other
 areas.  This  is  so  in  my  district  also.
 On  account  of  the  very  high  rainfall
 and  also  the  nature  of  the  terrain  of
 the  area  concerned,  it  is  a  bit  expen-
 sive,  But  important  road  programmes
 drawn  up  for  the  State  have  been
 taken  on  hand  and  we  have  made
 considerable  progress.  I  would  not
 like  to  go  into  details  of  these  pro-
 Grammes,  but  I  give  this  assurance  to
 my  hon,  friend  that  the  progremmes

 to  the  expected  levels.
 I  would  make  a  brief  reference  to

 the  inland  water  transport  system.
 The  RSNIWT  service  in  the  Brhama-
 putra  covering  the  Assam  region,
 Cachar  and  other  areas,  has  been  dis-
 rupted  for  reasons  well  known  to
 the  House.  We  hope  that  friendly  re-
 lationship  will]  be  restored  and  the
 right  to  operate  on  this  riverway  will
 again  be  available  to  us.  We  will  then
 operate  the  RSN  in  full  strength,  At
 the  t,  it  is  dislocated;  there is a  certain  fleet  strength  isolated  in
 Assam  and  some  units  of  the  fleet  are
 in  Calcutta  at  the  moment.  However,
 ‘we  are  now  trying  to  operate  on  the
 Jogigopa,  Gauhati  and  other  seotions
 with  the  fleet  strength  we  have  in  the
 Assam  region,  The  RSN  is  no  doubt

 tioni  to  that  t,  but  it  has
 not  been  able  to  function  in  full
 capacity  because  of  the  dislocation
 that  has  taken  place.  But  our  object
 is  to  do  our  best  to  get  RSN  back  on
 its  normal  working  condition.  No
 doubt,  it  ig  a  losing  concern  at  the

 The  positi  has  to  be
 throughly  examined;  various  improv-
 ments  that  could  be  effected  to  make
 it  an  efficient  I.W.T,  system  have  to
 be  done.  The  matter  is  under  the
 active  consideration  of  our  Ministry,
 and  if  norma]  relationships  are  restor-
 ed,  and  we  get  opportunity  to  ply  on
 this  river  system,  we  will  certainly
 use  RSN  to  its  full  capacity.

 There  have  been  one  or  two  sug-
 gestions  with  regard  to  the  recent
 strike  in  Punjab.

 Shri  Nath  Pai:  Leave  some  points
 for  Shri  Sanjiva  Reddy,

 Shri  Sanjiva  Reddy:
 difference;  go  ahead.

 Shri  C.  M.  Poonacha:  I  was  try-
 ing  to  make  a  comparison.  The  situa-
 tion  has  taken  a  turn  and  a  strike  is
 now  on  and  most  of  the  vehicles  are
 off  the  road.  I  understand  thst  it  8

 It  makes  no
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 {Shri  C.  M.  Poonacha]
 consequent  on  the  increase  in  motor
 vehicles  tax  enforcible  from  ist  April
 1966,  This  fresh  increase  in  tax  was
 decided  upon  by  the  Punjab  Govern-
 ment.  I  wanted  to  compare  the  new
 Tate  with  the  rates  in  other  States  and
 find  out  whether  the  recent  increase
 of  the  tax  in  Punjab  was  really  of
 that  severe  nature  as  to  hurt  the
 operators  very  seriously.  I  have  some
 figures  here,  Taking  the  total,  both
 the  motor  vehicles  taxation  and  the
 goods  taxation  which  they  have  im-
 Posed  very  recently,  I  find  the  position
 as  compared  to  some  of  the  other
 States  is  as  follows.  In  Madras,  the
 annua]  total  tax  comes  to  about  Rs.
 3,900  per  vehicle,  in  Kerala  it  is
 Rs.  3,600,  in  Madhya  Pradesh  it  is
 about  Rs,  4,200  and  so  forth.  In
 Puniab  it  is  Rs,  2,4l4—ag  against  the
 figures  in  the  region  of  3,600,  3,900  and
 4,000  in  other  States.  This  is  after  the
 recent  increase.  Till  3l  March,  1966, it  was  Rs.  ,8l0  in  Punjab  as  against
 Rs.  3,600  elsewhere,  Now  in  Punjab,
 they  have  increased  it  by  Rs,  600,
 making  it  Rs,  2,414,  against  which
 there  is  such  a  serious  reaction  and
 the  operators  have  decided  to  go  on
 strike,  I  am  not  trying  to  pronounce
 an  opinion  on  this  matter.  The  matter
 is,  of  course,  under  consideration.  I
 was  only  trying  to  understand  the
 extent  to  which  this  new  impost  was
 going  to  seriously  affect  the  opera-
 tors  in  Punjab  vis-a-vis  their  coun-
 terparts  in  other  States  in  the  coun-
 try.  Comparatively  speaking,  as  the
 position  stands  today,  it  could  not  be
 said  to  be  exhorbitant.  This  is  the
 point  I  wanted  to  make.

 With  these  few  observations  and
 with  your  permission,  I  wish  to  thank
 the  House  for  the  valuable  sugges-
 aions  Members  have  given.  फल  will
 bear  in  mind  all  the  other  minor  de-
 tails  and  points  made  during  the
 course  of  the  discussion  and  we  will
 try  to  do  the  needful.

 Shri  Nath  Pai:  Not  only  bear
 them  in  mind,  but  try  to  implement
 them.
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 Shri  C.  M,  Poonacha:  Bearing  in mind  means  bearing  them  in  mind
 with  a  view  to  take  further  action  to-
 wards  implementation.

 Shri  Shinkre:  I  would  start  by
 saying  that  the  new  incumbent  of this  Ministry  deserve,  some  pity  for the  very  bad  reception  that  nature
 gave  him  after  he  assumed  charge  of
 the  new  portfolio.  As  you  know,  one
 after  the  other,  there  were  three  ma-
 jor  air  accidents  involving  the  loss  of
 3  very  costly  aircraft,  ane  Boeing,  one
 Fokker  Friendship  and  one  Caravelle,
 resulting  in  the  death  of  more  than
 350  persons.  Any  other  person  with
 lesser  fibre  and  weaker  calibre  would
 have  lost  his  heart,  but  as  far  as  we
 could  hear  him  making  his  statement
 yesterday,  we  can  at  least  be  sure
 that  he  is  possessed  with  enough  guts
 and  courage  to  face  the  situation.

 1458  brs.

 {Surr  SHam  Lau  Sarar  in  the  Chair].
 That  brings  me  to  the  recent  strike

 —or  running  strike—involving  Air
 India  International  which,  in  practice,
 has  amounted  to  complete  paralysa-
 tion  of  our  international  air  services.
 Nobody  would  dispute  that  the  strike
 is  completely  illegal,  but  I  would  urge
 upon  the  Minister  and  the  Ministry
 that  they  should  not  stick  too  much
 to  the  rigidity  of  the  legal  position
 and  should  make  a  completely  dis-
 passionate  examination  of  the  whole
 question  with  an  open  mind,,  special-
 ly  bepause  from  the  memoranda  and
 representations  that  have  been  circu-
 lated  amongst  MPs—perhaps  the  Mi-
 nisters  have  also  received  them—it
 appears  that  the  flight  navigators  have
 a  very  serious  grievance  or  charge
 against  the  management.

 As  we  know,  normally  the  Ministers
 are  Jed  by  their  Secretaries.  I  do  not
 endorse  the  opinion  expressed  by  my
 hon.  friend,  Shri  Khadilkar,  that  the
 Secretaries  are  simply  courtiers.  Quite
 the  contrary.  We  have  come  to  such  8
 stage  that  Ministers  are  courtiers  of
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 the  Secretaries  of  their  departments.
 There  may  be  some  exceptions,  happy
 exceptions;  I  know  Shri  Sanjiva  Red-
 dy  is  definitely  in  a  position  to
 be  one  of  such  exceptions.  So,  ag  I
 ‘Wag  saying,  the  charge  appears  to  be
 very  much  the  t,
 and  the  flight  navigators  appear  to
 be  feeling  or  thinking  that  the  man-
 agement  sided  up  with  the  flight  en-
 gineers  whereby  Justice  Khosla  was
 somewhat  misled  to  give  an  award
 which  does  not  correspond  to  the  re-
 alities  of  their  position,  That  being
 80,  I  would  warn  the  Ministry  against
 relying  very  much  on  the  advice  of
 the  Secretary,  and  take  some  sort  of
 decision  with  their  own  examination
 of  the  entire  matter.

 5.00  hrs.

 Asking  one  supplementary  regard-
 ing  the  air  crash  of  Air  India  Boeing
 near  Mont  Blanc,  है  had  drawn  the  at-
 tention  of  the  Ministry  to  a  press  re-
 port  which  at  that  time  had  appear-
 ed  in  a  very  important  West  German
 newspaper,  and  we  know  that  the
 ‘West  German  press  is  not  particular-
 ly  friendly  to  this  country,  in  a  news-
 paper  called  Frankfurter  Allgemaine
 stating  that  at  the  same  time  and  at
 the  same  place  where  the  Air  India
 Boeing  met  with  the  disaster,  an  Ita-
 lian  jet  fighter  was  also  missing,  and
 the  implication  or  insinuation  was  that
 the  Italian  jet  fighter  might  have  hit
 Boeing  and  caused  the  disaster.  Since
 I  have  geen  in  one  local  weekly  also
 this  news  item  displayed  on  very
 broad  letters,  I  would  very  earnestly
 urge  upon  the  Ministry  to  examine
 this  question,  because  it  is  not  ३0
 much  to  find  out  or  assess  the  respon-
 sibilities  but  to  restore  the  great  pres-
 tige  of  the  pilots  and  the  navigating
 staff  of  Air  India,  that  this  country  re-
 quires  that  the  real  position  should  be
 forthwith  restored,  so  that  we  can
 Say  to  the  world  that  this  disaster  of
 Air  India  has  nothing  to  do  with  the
 inefficiency  or  carelesmess  of  the  pilot
 or  the  crew  of  the  craft,  but  it  has
 some  different  origin.  {  do  not  want  to
 nelieve  myself  that  our  Ministry  will
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 be  a  party  to  the  general  hushing  up of  the  truth  of  the  entire  situation  as reported  by  that  newspaper  and  some other  newspapers  both  outside  as  well a3  in  this  country.

 As  the  time  at  m  disposal  is bound  to  be  very  short,  aaa  as  other hon.  Members  who  spoke  earlier  have dealt  with  various  aspects  of  the  vari- ous  departments  under  this  Ministry, I  would  be  very  brief  and  make  pas- sing  references  to  only  two  depart- ments  of  this  Ministry,  aviation  and tourism.

 I  do  not  know  why  they  have  now called  it  Aviation  instead  of  Civil Aviation.  When  you  say  civil  aviation, one  knows  that  all  aviation  other than  military  is  included  therein. Whether  this  has  something  to  do  with the  economy  measures  that  the  Gov-
 ernment  have  launched  upon  I  do  not know,  but  I  think  jn  most  countries  of

 or  elimination  of  the  word  “civil”  I
 do  not  know,  may  be  not  to  make  it
 uncivil

 This  brings  me  to  a  very  important Point  regarding  the  Indian  Airlines
 Corporation.  $  think  Dy  end  large  the Indian  Airlines  Corporation  requires only  to  be  civil  to  be  @  good  gir  cor-
 poration.  The  moment  it  becomes  very civil,  all  troubles  with  the  Indian  Air- Ines  will  cease  to  exist.

 Mr,  Chairman:  Two  minutes  mo.<.
 Shri  Shinkre:  As  everybody  knows, there  are  very  small  things,  very small  irritants  that  sometimes  come

 in  for  a  long  bad  experience  and  un-
 pleasant  experiences.  For  instance,  let me  say  what  happened  with  me  about
 8  month  back  when  I  went  to  Cal-
 cutta.  I  arrived  at  Palam  just  to
 hear  the  announcement  that  the  fight had  been  delayed  by  ह...  hour.  After
 about  one  hour  and  20  minutes,  I  was
 greeted  in  the  aircraft  itself  by  the
 ugliest  looking  air  hostess  that  I  have
 ever  come  across,  I  do  not  want  to  say
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 (Shri  Shinkre]
 that  ugly  looking  air  hostesses  should
 not  be  given  a  chance  to  work  as  air
 hostesses,  but  it  is  being  said  to  us  re-
 peatedly  that  they  have  some  sort  of
 criterion  of  selection  of  the  air  hostes-
 ses,  but  that  particular  afternoon
 when  I  went  to  Calcutta,  it  so  happen-
 edthat  that  so—and-so  could  not  be
 placed  anywhere  within  the  sort  of
 bracket  of  good  looking  onesor  even
 average  looking  ones,  and  80,  even  a
 fellow  passenger  asked  me:  what  is
 this?  I  said:  she  may  be  related  to
 the  Chairman  of  the  Corporation  or
 to  some  Minister,  and  that  hag
 made  up  for  her  shortcomings  of
 beauty  and  good  looks,  Thereafter,  I
 arrived  at  Calcutta  l4  hour  late,  com-
 pletely  in  the  worst  part  of  the  even-
 ing,  to  be  greeted  by  the  worst  traffic
 jam  that  Calcutta  isso  famous  for.  All
 this  added  to  my  unpleasant  experi-
 ence.

 Ghri  ्,  C.  Borovah  (Sibsagar):
 What  is  the  worst  part  of  the  even-
 ing?

 Shri  Shinkre:  The  worst  part  of
 the  evening  wag  that  I  had  to  spend
 something  like  l4  hours  there  in  the
 traffic  jam.  But  Calcutta  was  excel-
 lent  after  the  evening.

 The  other  aspect  I  want  to  refer  to,
 I  hépe  you  will  give  me  some  time,
 is  tourism.

 Mr,  Chairman:
 one  minute  now.

 Shri  Shinkre:  At  least  four  more
 minutes.

 Please  conclude  in

 Mr,  Chairman:  There  are  many
 other  speakers.  Only  two  more  mi-
 nutes.

 Shri  Shinkre:  This  Government,
 although  they  speak  so  much  about
 tourism,  do  not  appear  to  have  given
 tourism  that  approach,  that  human,
 approach,  that  is  essential,  if  we  want
 our  tourism  to  develop  and  flourish.
 We  want  tourism  just  now  because
 We  want  to  earn  as  much  foreign  ex-
 change  ag  possible  through  tourism.  If
 that  ig  so,  and  experience  has  shown
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 that  only  five  to  ten  per  cent  of
 people  really  care  for  tourism

 Mr.  Chairman:  Conclude,  please.
 Shri  Shinkre:  About  90  to  95  per cent  either  travel  because  of  business

 or  some  real  engagement  or  same  work
 So,  if  we  have  to  care  for  this  five  to
 ten  per  cent  who  can  be  termed  real
 tourists,  we  will  have  to  see  that  they are  afforded  and  accorded  here  guch a  reception  and  given  such  amenities
 that  will  be  within  their  reach,  But
 what  do  we  see?  The  Ministry  is  try-
 ing  to  encourage  the  building  of  pres-
 tige  hotels  and  go  on  which  would
 cater  to  not  even  one  per  cent,  the
 tourist  as  such  would  not  like  to  go to  prestige  hotels,  would  rather  prefer
 second  clags  or  third  class  hotels.

 An,  hon.  Member:  You  mean  home
 tourists,

 Shri  Shinkre:  Even  international
 tourists,  because  a  tourist  from  Ame-
 rica  or  Europe,  by  the  time  he  goes back  home,  gpends  Rs.  5,000to
 Rs.  7,000  only  on  transport,  and
 thereafter  he  will  have  to

 Mr.  Chairman:  The  sentence  is
 non-stop,  I  cannot  help.

 Shri  Shinkre:  In  this  regard,  I
 would  draw  the  attention  of  the  Mi-
 nistry  to  the  so-called  poor  cousing  of
 Europe,  Spain,  Portugal  and  Greece,
 which  are  very  famous  for  tourism,
 and  the  Ministry  ought  to  know  that
 these  countries  have

 Mr.  Chairman:  I  shall  have  to  call
 another  Member  now.  Mr.  Jaipal
 Singh.

 Shri  Shinkre:....develop  tourism
 only  because  they  provide  cheap  ame-
 nities.

 Shri  Jaipal  Singh  (Ranchi  West):
 After  the  recent.  aggressions,  aviation,
 civil  and  military,  has  taken  on  a  new
 significance  and  we  ought  to  look  at
 this  Ministry  very  seriously,  do  a
 lot  of  rethinking  and  try  to  make



 9539

 changes  which,  to  my  mind,  are  very,
 very  necessary  if  we  have  to  suryive.

 Not  long  ago  the  {indian  Air  Force
 wag  the  Cinderella  wing  of  our  arm-
 ed  forces,  but  recent  performances
 have  shown  that,  although  immediate-
 ly  it  may  not  be  as  big  as  the  Jand
 forces,  it  is  just  as  important,  and
 in  effect  the  two  are  inter-dependent.
 The  recent  aggressions  have  proved
 that,  and  hence  we  have  taken  to
 doubling  the  expenditure  on  the  Indiap
 Air  Force.

 During  the  past  I  had  advocated  in
 this  House  more  than  once  that  we
 should  begin  to  think  pf  Aviation,
 Civil  Aviation  in  particular,  as  a
 second  line  of  defence.  We  do  not  do
 that  in  thig  country,  despite  the  fact
 that  Civil  Aviation  came  to  the  reacue
 of  this  country  more  than  pnce.  We
 had  it  in  the  North-East  frontier.
 There  were  situations  elsewhere  also.

 Mr.  Chairman:  Kashmir  also.
 Shri  Jaipal  Singh:  I  am  very  glad,

 Sir,  you  are  supporting  me  in  this
 regard.  I  wish  that  the  Treasury
 Benches,  and  especially  the  Planning
 Commission  and  the  Finance  Ministry
 should  come  to  their  senses,  they
 don’t.  There  are  various  branches  of
 Civil  Aviation  here  which  used  to  be
 in  water-tight  compartments  once
 upon  a  time.  ‘Fortunately,  that  situa-
 tion  has  now  disappeared.  छपा;  still
 there  ig  a  great  deal  of  overlapping;
 and  it  is  because  of  this  overlapping
 that  still  I  feel  that  something  has
 to  be  done,  so  that  there  is  no  waste

 of  time.

 Take,  the  flying  clubs.  We  have  9
 flying  clubs,  Last  year  we  had  $3
 lakhs  of  rupees  spent  on  them.  How
 many  commercial  pilots  did  they  pro~
 duce?  Six.  I  know  they  produced
 other  pilot,  also.  But  I  only  wanted  to
 point  out  that  there  ha;  to  be  more
 serious  thinking.  What  is  happening
 about  the  employment  of  pilots  in  Air
 India,  Indian  Airlines  Corporation
 and  even  the  Indian  Air-Farce?  They
 are  borrowing  from  each  other.  You
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 find  one  minute  Air  India  is  taking
 pilots  from  the  IAF.,  another  minute
 Air  India  is  taking  from  the  Indian
 Airlines  Corporation  and  so  On  and  80
 forth.  Now  this  calls  for,  as  I  say,
 very  serious  re-thinking  and  re-plan-
 ning.  It  ig  not  that  I  want  to  get  rid
 of  my  friends  over  there.  I  think,  as
 things  are  at  the  present  mornent,  gle
 though  this  picture  may  not  obtain  in
 other  countries,  ag  things  are  in  bur
 country,  I  feel,  Sir,  better  results
 would  be  achieved  if  Civil  Aviation
 were  to  be  a  department  in  the  Minis-
 try  of  Defence.  We  would  have  the
 advantage  of  coordination,  of  disci-
 Pline,  of  so  many  Other  things.  Al-

 “ready,  the  flying  clubs  are  doing  part
 of  the  work  of  the  Indian  Air  Force
 in  this  regard.

 Shri  Joachim  Alva:  It  is  not  so  in
 Britain.  Their  Civil  Aviation  Depart-
 ment  is  not  a  part  of  the  Defence  Mi-
 nistry;  it  is  a  separate  Ministry  alto-
 gether.

 Shri  Jaipal  Singh:  It  is  better  we
 became  wiser  since  we  became  inde-
 Pendent.  Let  us  live  acoording  to  our
 requirements,  according  to  the  cir-
 cumstances  in  which  we  find  ourselves.
 If  we  have  to  copy,  I  would  like:  to
 tell  Shri  Joachin  Alva  that  he  has
 no  case  against  the  navigators  because
 the  position  of  the  navigators  in  every
 other  line  is  different  from  what  he
 advocated  yesterday.  We  are  talking
 about  other  countries.  Let  us  face  the
 problem  ourselves,  as  we  can  face
 them,  as  they  are  good  for  us,  to  serve
 our  purpose.  That  ig  the  way  we
 should  approach  this  problem.

 I  know,  in  the  past,  what  7  have
 adwocated  has  not  met  with  the  ap-
 praval  of  the  Treasury  Benches.  But
 I  stil]  feel  that  if  the  entire  depart
 tment  af  Civil  Aviation  cannot  go  over
 there,  at  least,  there  can  be  greater
 co-operation  in  the  matter  of  recruit-
 ment,  of  training,  and  even  in  respect
 of  the  rather  bigger  question  now  of
 replacement  of  aircraft.  We  have  been
 hearing  all  sorts  of  whispers;  various
 aircraft  have  come  here  and  Ministers
 flew  in  them,  and  I  hope  they  will
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 {Shri  Jaipal  Singh]
 ‘ride  in  more  of  them.  I  would  like  to
 know  clearly  whether,  after  all  the
 agitation  which  we  have  had  in  this
 country  against  multiplying  the  types
 of  aircraft  any  decision  hag  been
 taken  to  economise  and  have  only
 two,  or  at  the  most,  three  kinds  of
 aircraft?  Or,  are  they  in  the  same
 position  as  in  the  past  when  the  Vis-
 counts  were  to  be  replaced  and  they
 took  years  and  years  before  they
 could  decide  about  the  replacement  of
 the  aircraft?  Today,  Sir,  the  same
 situation  is  there,  I  know  there  is  the
 foreign  exchange  difficulty;  and  that
 is  why  I  have  brought  in  this  question
 of  this  new  significance  that  has  come
 about,  as  a  result  of  the  recent  ag-
 gression.  The  Government  must  now
 think  that  Civil  Aviation  is  part  of  De-
 fence.  When  we  talk  of  Defence  we
 seem  to  forget  whether  we  are  short  of
 foreign  exchange  or  not.  Similarly,
 Civil  Aviation,  in  order  to  develop,  in
 order  to  be  the  second  line  of  defence,
 will  have  fo  be  treated  on  a  higher
 priority  than  it  has  been  the  case
 hitherto.  And  I  am  very  clear  in  my
 ming  that  all  the  training  schemes
 will  have“to  be  co-ordinated.  There
 is  a  great  deal  of  wastage.  There
 are,  for  example,  the  selected  flying
 clubs  whivh  give  commercial  pilots
 training.  There  is  the  I.A,C,  special
 training  centre  in  Hyderabad  and  so
 forth.  Well,  this  seems  to  be  just  dis-
 sipated  energy  to  my  mind.  There
 could  be  great  economy  if  there  is  a
 little  more  coordination.  Then,  Sir,
 about  the  flying  clubs,  I  would
 like  to  say  that  we  have  to
 become  more  and  more  air-
 minded.  I  feel  that  there  are
 certain  provinces  that  seem  to  get  a
 sort  of  special  treatment.  I  feel  that
 in  my  province,  in  Ranchi  especially,
 they  should  open  a  flying  club.  That
 can  be  a  part  of  the  Bihar  flying  club
 I  do  not  mind  that.  Similarly,  the
 gliding  clubs  should  beco!  more
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 Shri  Jaipal  Singh:  There  are  many
 other  things,  but  since  you  say  I  have
 taken  up  too  much  time,  I  wish  to
 refer  to  only  one  subject,  namely,  the
 most  important  thing  at  the  present
 Moment,  the  question  of  pilot  shor-
 tage.  Pilot  shortage  is  there  in  the
 Indian  Air  Force  also  It  igs  there  in
 Civil  Aviation  also.  Similarly,  even
 with,  ghall  I  say,  other  arms  of  avia-
 tio  like  engineerg  ang  the  like,  there
 is  shortage.  All  this  has  to  be  set
 right  becaugg  we  are  in  a  very  diffi-
 e@ule  position  at  the  present  moment.

 I  have  been  hearing  a  great  deal
 about  the  Management.  I  am  _  not
 concerned  with  who  the  Secretary  is;
 or  far  how  long  he  has  been  there.
 Bua  what is  rather  important,  I  think,
 tg  Civil  Aviation,  is  the  fact  that  the
 Man  who  is  there  must  belong  to  the
 LAC?  Officers  have  come  and  gone.
 They  remain  for  a  couple  of  years
 and  then  go.  The  hon,  Minister
 should  see  to  it  that  such  people  are
 recruited  into  it  who  are  in  the  indus-
 try,  the  industry  is  in  their  blood;
 they  will  do  anything  for  it,  not  people
 just  who  come  and  go,  Only  recently
 somebody  has  come  and  he  is  about
 to  go  to  some  other  job.  It  is  naturi!
 that  people  who  are  in  the  industry
 look  forwrad  to  better  opportunities  in
 the  industry.

 Sir,  I  am  not  one  who  shares  the
 views  of  some  Members  here  about
 the  pilots  and  air  hostesses.  I  do  not
 believe  in  damning  the  whole  lot  be-
 cause  one  or  two  misbehaved.  Pilots
 are  a  very  fine  lot  of  men,  and  to  say
 that  they  are  grossly  overpaid  is  sheer
 ignorance.  If  you  remove  the  ban
 and  permit  them  to  go  abroad,  they
 ‘will  get  double  the  amount.  One  of
 my  pilot  instructors  has  gone  to
 Singapore  and  there  he  is  getting

 Popular  and  more  widespread  espe-
 cially  among  our  university  students.

 Mr.  Uhairman:  The  hon.  Mem-
 ber’  time  is  up.

 double  of  what  he  was  getting  at  the
 Delhi  Flying  Club.

 Mr.  Chairman:  Please  conclude.

 Shri  Jaipal  Singh:  Let  us  not  hit  at
 People  who  are  not  here  to  answer.  I
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 do  feel,  rather  strongly,  because  it  is
 not  fit  to  level  charges  against  them.

 Ag  far  89  the  navigators  are  con-
 cerned,  I  think,  the  navigators  have
 a  case,  although  they  have  put  them-
 selves  in  the  wrong by  this  illegal
 strike.  Otherwise—believe  me,  I
 know  enough  of  these  things—they
 have  a  case,  but  they  have  set  ubout
 it  in  the  wrong  way.  Therefore,  I
 would  ask  the  Hon'ble  Minister  to
 be  charitable  about  it;  but  I  do  think
 that  a  solution  can  be  found.

 Sir,  the  Air-India  has  been  in  an  un-
 fortunate  situation  for  us,  but  I  wish
 the  Hon’ble  Minister  the  very  best
 of  luck  in  solving  the  problem  as  fast
 ag  possible.

 Shri  M.  L.  Jadhav  (Malegaon):  Sir,
 I  rise  to  support  the  Demands  that
 are  before  the  House.  In  the  first
 place  I  would  like  to  draw  the  ctten-
 tion  of  the  Government  to  the  con-
 dition  of  the  Bombay  port,  There  is
 room  fon  extension  of  thig  port.  I
 find  that  there  are  about  sixteen
 minor  ports  in  Maharashtra;  but  they
 ere  all  undeveloped,  and  they  are  not
 accessible  even by  crafts  or  by  trucks
 or  by  dredgers.

 It  is  necessary  that  these  ports  may
 be  developed  so  that  that  all  types  of
 traffic  can  be  handied  in  these  ports.
 People  in  these  areas  are  poor  and
 backward  and  they  suffer  for  want
 of  communication.  It  is  very  neces-
 sary  that  these  ports  may  be  made
 sea-worthy  throughout  the  year  and
 communications  should  be  made
 cheaper.

 The  extension  of  Ballad  pier  and  the
 construction  of  a  new  passenger  ter-
 mina]  building  were  included  in  the
 Second  Plan  but  there  is  no  progress
 in  construction  though  we  are  on  the
 verge  of  the  Fourth  Plan  The  passen-
 gers  have  not  good  hotels  and  the
 services  are  poor  and  We  cannot  at-
 tract  tourist.  The  plight  of  Kokan
 passengers  is  horrible.  Something
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 should  be  done  to  provide  more  ameni-
 ties  and  attract  tourists,  In  Bombay
 port  there  is  a  lot  of  congestion.  From
 April  964  to  March  965  5000  ship
 days  were  lost  because  the  vessels  had
 to  wait  outside  the  stream  for  the
 berth.  One  day  lost  means  a  loss  of
 Rs.  8,000.  This  way  there  is  a  loss  of
 lakhs  of  rupees  and  taking  that  into
 consideration  we  should  develop  the
 port  in  such  a  way  that  vessels  are
 nat  required  to  wait  outside  the  port.
 In  a  number  of  cases  demurrage  had
 to  be  paid;  it  comes  to  Rs.  33.39  lakhs
 in  1964,  This  demurrage  naturally
 increases  the  cost  of  the  freight.  This
 should  be  remedied.

 Regarding  Indian  Airlines,  I  may  say
 that  we  are  running  about  77  routes
 out  of  which  23  are  not  remunerative.
 Why  should  we  run  these  routes  which
 are  not  remunerative?  Why  not  leave
 them  to  private  enterprise?  We  are
 making  a  huge  loss  in  the  Air  India
 operations.  When  we  cannot  run
 these  routes  remuneratively  and  when
 we  have  not  sufficient  aeroplanes  to
 Tun  all  these  routes  economically  and
 efficiently,  we  should  leave  out  some
 of  these  routes,  The  Dakotas  are  out
 of  date  and  we  should  have  some
 better  planes.  We  should  sce  that  the
 flights  run  in  time.  The  food  we  get
 in  the  restaurants  and  the  planes  is  of
 Poor  quality;  it  is  necessary  to  im-
 prove  the  quality  of  the  food,  The
 other  services  also  need  improvement.
 Late  running  of  flights  ig  a  usual
 feature.  It  is  such  an  embarrassing
 thing  that  it  costs  a  lot  of  incon-
 venience  to  passengers,  With  regard
 to  accidents,  I  find  that  human  element
 is  more  responsible  than  the
 mechanism.  With  due  care  and  pro-
 per  repairs,  and  flight  checks  and
 proper  weather  reporta  and  other
 necessary  information,  these  accidents
 can  be  avoided.  We  should  take  these
 steps  to  avert  accidents.

 at  हुकम  चंद  कछवाय  (देवास)  :
 सभापति  महोदय,  में  व्यवस्था  चाहता  हूं
 सदन  में  गणपति  नहीं  है  ।

 Mr,  Chairman:  The  Bell  is  rung—~
 now  there  is  quorum,
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 Shri  M.  L.  Jadhav:  Will  regard  to
 road  development,  I  find  that  a
 national  highway  like  the  Bombay-
 Agra  road  is  not  cared  for  properly.
 Between  Nasik  and  Thana  there  are
 three  railway  level  crossings  which
 ate  not  covered  by  overbridges,  This
 point  was  raised  a  number  of  times
 and  we  were  told  that  this  would  be
 covered  but  it  has  not  been  done.  This
 hampers  traffic.  Early  action  in  the
 matter  is  very  necessary  to  remove
 bottlenecks  on  this  road.  Moreover,  a
 number  of  accidents  take  place  in  this
 road  because  of  its  narrow  width  and
 the  heavy  traffic,  This  impediment
 should  be  removed  by  increasing  the
 width  of  the  road.  With  these  words,
 I  conclude.

 Mr,  Chairman:  Shri  Shankar  Alva.

 श्री  ब्रज  बिहारी  मेहरोत्रा  (बिल्हौर):
 यहां जो  लगातार  बोलते  हैं  उन्हें  ही
 मौका  मिलता  है।  मैंने  तीन  तीन  वार
 झपना  नाम  खिच  कर  भेजा  है,  लेकिन  मुझे
 मौका  नहीं  मिला।  मैं  यहां  कया  कहूं
 बैठ  कर ।

 सभापति  महोदय  :  प्राय  तशरीफ
 रखिये,  में  बोल  रहा  हूं  2  माननीय  सदस्य
 को  जानता  चाहिये  कि  हमारे  पास  वक्‍त
 मुकरंर  है  कौर  उसमें  जिनको  बुलाया  जा
 सकता  है  उनको  वक्‍त  दिया  जा  रहा  है।
 उनकों  बुलाया  जाता  लेकिन  वह  यहां  उस
 बकते  नहीं  -  इसलिये  वह  मेरी  झाई
 कैच  नहीं  कर  सके  t

 sh  wa  बिहारी  लेहरोत्ा  :  मैं  यहां
 बराबर  बैठा  रहा  हूं  Z  जो  लगातार  बोलते
 रहते  हैं  उनको  ही  मौका  मिलता है,  जो
 महीं  बोल  पाते  उनको  मौका  नहीं  मिलता  ।

 सभापति  महोदय  :  भार,  बार्डर  t
 बाप  तशरीफ  रखिये।

 Shri  A.  5.  Alva  (Mangalore):  Mr.
 Chairman,  I  congratulate  the  minister
 for  making  a  statement  about  the
 strike  of  nevigators.  But  at  the  same
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 time  I  believe  that  the  last  word  has
 not  been  said.  After  all  no  useful
 purposce  will  be  served  by  blaming
 one  party  or  the  other.  I  am  sure  the
 minister  will  be  able  to  find  out  a
 solution  before  long.

 The  hon,  minister  was  kind  enough
 to  say  that  the  runway  of  Manglore
 airport  would  be  lengthened  so  as  to
 admit  other  planes  than  dakotas  and
 I  am  sure  he  will  take  an  early  deci-
 sion  to  start  work.  Steps  may  also  be
 taken  to  acquire  lands  at  an  early
 date.

 Mangalore  will  be  an  important
 Place  after  the  major  port  comeg  into
 being.  As  far  as  the  major  port  is
 concerned,  I  would  submit  that  the
 Minerals  and  Metals  Trading  Corpo-
 ration,  in  their  report,  have  stated
 that  we  have  not  got  enough  port
 facilities  in  India  and  port  work  is  not
 progressing  rapidly  and  as  such  they
 find  it  difficult  to  export  our  iron-ore
 in  full.  Recently  also,  a  bargain  has
 been  struck  for  the  export  of  ore  to
 European  countries  so  that  the  west
 coast  will  be  in  a  position  to  handle
 these  things  cheaply.  But  not  much
 work  has  been  done  in  the  Managalore
 port,  It  is  a  project  of  Rs.  26°69
 crores.  Also,  recently  foodgrains
 which  have  been  imported  to  India
 are  handled  to  a  certain  extent  from
 the  Mangalore  port  itself.  I  would
 submit  that  since  the  design  for  the
 break-water  and  turing  basin  is  ex-
 pected  to  come  to  the  Centre  soon,  it
 may  be  examined  and  a  green  signal
 may  be  given  so  that  the  ports  may  be
 completed  as  early  as  possible.  There
 is  also  a  proposal  to  have  a  fertiliser
 factory  at  Mangalore  near  the  port
 itself.  This  would  be  an  additional
 reason  why  the  work  of  the  port
 should  be  taken  up  urgently.  There
 is  one  other  thing  also.  That  is  about
 the  light-house  which  is  to  be  located
 near  the  port.  The  work  on  that  also
 may  be  done  at  an  early  date.

 In  jassing,  I  would  just  like  to  refer
 to  the  National  Highways  about  which
 the  report  says:

 ‘The  existing  system  of  National
 Highways  includes  14,925  miles  af
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 roads.  Owing  to  financial  limita-
 tions  it  has  not  been  possible  to
 make  any  addition  to  this  system
 during  the  Third  Five  Year  Plan”.

 This  ig  not  a  happy  state  of  affairs,  I
 would  submit  that  the  centrally-aided
 road.—that  is,  West  Coast  Road—
 which  is  now  touching  the  two  high-
 ways  $.९.,  highway  No.  4  at  Panvel  in
 Maharashtra  and  highway  No.  47-A  at
 chal:iseri  in  Kerala—this  is  a  very  im-
 portant  road—may  be  converted  into
 a  national  highway,

 Then,  I  would  submit  that  the  road
 which  is  now  running  from  Madras  to
 Bangalore  and  to  Managalore  via
 Mysore  and  Mercara  may  either  be
 declared  as  a  national  highway  or  a
 centrally  aided  road  since  it  is  a  very
 important  road.  From  Mangalore  upto
 Madras,  a  lot  of  bus  services  and  lorry
 services  run,  Lots  of  goods  are  being
 conveyed  through  this  road;  it  is  a
 very  important  inter-State  road  and  as
 such,  the  Mi  should  see  that  this
 road  is  either  converted  into  a  national
 highway  or  at  least  this  road  may  be
 developed  as  a  centrally-aided  road.

 As  regards  the  inland  water  trans-
 port  the  west  coast  has  got  a  number
 of  rivers.  As  far  as  Kerala  is  con-
 cerned,  there  are  rivers  and  canals
 and  generally  goods  go  by  canal  and
 river  routes.  Canal  ig  cheap  mode  of
 transport  and  goods  can  easily  be
 carried  and  at  low  cost.

 Mr.  Ohatrman:  The  hon.  Member's
 time  is  up.  You  should  conclude  now.

 Shri  A.  8.  Alva:  I  would  take  one
 or  two  minutes  more.  A  survey  of
 inland  water  transport  was  made  in
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 built  here  and  also  to  beautify  that
 Place.  I  am  sure  the  Government  will
 take  early  steps  to  convert  this  into  a
 beauty  spot.

 These  are  some  of  the  things  which
 I  beg  to  place  before  the  Ministry  and
 I  am  sure  the  hon.  Minister  will  give
 his  attention  to  them,

 Shri  8,  Kandappan  (Tiruchengode):
 Mr.  Chairman,  I  share  the  anxiey  ex-
 pressed  by  some  of  the  Members  who
 preceded  me,  that  the  allocation  made
 for  the  improvement  of  roadways  in
 the  coming  Fourth  Plan  period  is  not
 adequate,  Our  country  is  vast;  con-
 sidering  the  difficulties  of  the  terrain
 and  the  magnitude  of  work  involved,
 the  allocation  made  is  really  inade-
 quate,  But,  the  performance  of  this
 Ministry  in  the  past  goes  to  prove  that
 it  has  got  to  move  fast  even  to  justify
 the  present  allocation  that  has  been
 given  to-day.

 In  the  report  of  thig  ministry  for
 the  year  1962-68,  there  was  a  mention
 of  an  inter-state  road  connecting
 Mettur  Dam  in  Madras  with  Madhes-
 waran  Koil  at  Karnatak  via  Kolathur.
 A  sum  of  Rs.  8  lakhs  was  earmarked
 for  this  particular  road.  Subsequent-
 ly,  for  three  years,  nothing  was  done
 with  regard  to  that.  Recently—two
 months  back.  I  think  the  work  was
 taken  in  hand,  In  fact  I  wrote  to  the
 then  Minister  for  Transport  early  in
 964  asking  for  the  reason  why  the
 work  was  not  taken  up.  I  would  be
 very  much  obliged  to  know  the  reasons
 for  the  delay.  I  hope  the  present
 Minister  would  give  the  reasons  for
 such  kind  of  undue  delays.

 There  is  a  mention  in  this  report
 that  ctically  there  is  no  increase  in the  west  coast,  This  may  be  extended

 to  the  entire  west  coast  of  Mysore
 State.  One  word  more  and  I  have
 done.  As  regards  tourism,  a  portion  of
 the  west  coast  of  Mangalore  whict  is
 called  Marvanthe  is  fit  for  develop-
 ment.  Here  the  sea  and  the  river  run
 parallel.  In  between  there  is  a  very
 fine  beach  which  is  an  ideal  place  for
 tourist  attraction,  I  know  that  there
 is  a  proposal  to  have  a  tourist  hotel

 the  mileage  of  the  national  highways
 in  the  Third  Plan.  I  find  that  there
 is  a  discrepancy  with  regard  to  the
 mileage  given  here.  Here  it  is  given
 as  14,000  and  odd  while  the  Minister
 said  that  this  was  about  16,000.  I  find
 that  there  are  certain  improvements
 made  with  regard  to  the  existing  roads
 by  way  of  constructing  bridges  and
 other  works.  In  this  connection,  I
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 {Shri  8,  Kandappan]
 would  like  to  draw  the  attention  of  the
 Minister  to  an  important  but  much
 neglected  narrow  bridge  across  the
 river  Cauveri  along  Madras-Calicut
 trunk  road.  This  is  a  much  traffic
 road  and  hedged  in  between  two  im-
 portant  towns  Kamarapalayam  and
 Bhavani  and  hence  the  traffic  jam  is
 almost  unmanageable,  Even  the
 pedestrians  find  it  difficult  to  cross
 the  bridge.  I  would  very  much  like
 the  Minister  to  pay  some  attention  to-
 wards  that  old  bridge.

 I  made  a  mention  while  speaking
 on  Transport  last  year  about  the  col-
 lection  of  toll  on  the  newly  construct-
 ed  bridges  which  is  a  novel  innovation
 of  the  Madras  Government,  Madras
 is  already  collecting  a  heavy  tax  for
 the  maintenance  of  roads.  Every
 traffic  on  the  newly  constructed
 bridges  have  got  to  pay  tolls  now.
 The  excuse  of  the  State  Government  is
 that  they  do  not  have  adequate  funds
 for  the  maintenance  and  improve-
 ments  of  these  roads.  I  would  like  the
 Central  Government  to  intervene  and
 put  a  stop  to  this  open  day-light
 highway  robbery.  I  would  urge  the
 Ministry  either  to  pay  some  compen-
 sation  or  by  taking  up  some  of  the
 State  roads  into  the  central  sector  to
 assist  the  State  Government  to  give
 up  this  kind  of  repugnant  practice.

 In  the  interest  of  tourism,  I  would
 like  to  make  one  humble  submission.
 Not  only  for  the  sake  of  foreigners
 but  also  for  those  who  travel  from
 one  part  of  the  country  to  the  other,
 I  would  very  much  like  that  the  :nile-
 stones  on  the  national  highways  should
 have  the  mileages  noted  in  all  the
 national  languages  of  India.  It  is
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 Shri  §,  Kandappan:  Please  give  me
 five  minutes  more,  I  have  taken  only
 five  minutes  so  far.

 Mr.  Chairman:  There  is  no  time.
 Please  conclude,

 Shri  S.  Kandappan:  This  will  help in  a  way  the  integration  of  this  coun-
 try  by  combating  the  pernicious  ten-
 dency,  the  atrocious  claim  made  that
 there  should  be  scope  for  Hindi  and
 Hindi  alone  in  thig  country,

 With  regard  to  shipping,  I  would
 like  to  say  a  few  words.  The  Govern-
 ment  have  no  sense  of  maritime  out-
 look.  I  am  afraid  they  are  oblivious
 to  the  obvious  fact  that  our  country
 has  got  a  lengthey  coast.  Even  the
 claim  made  by  the  hon,  Minister  of
 State  just  now  that  they  have  exceed-
 ed  the  target  for  the  third  Plan  only
 goes  to  prove  that  they  have  under-
 valued  the  importance  and  the  poten-
 tialities  of  development  of  our  sea
 trade.  The  sea  traffic  and  other  water-
 ways  ४7९  much  cheaper  than  the  road
 traffic,  as  we  all  know.  Even  the
 technique  of  shipbuilding  seems  to
 have  been  forgotten  and  we  depend  on
 other  countries’  vessels  to  transport
 our  cargoes  or  jo  bring  our  foodgrains
 and  other  cargoes  by  paying  a  heavy
 freight.

 With  regard  to  coastal  traffic,  I
 would  like  to  draw  the  attention  of
 the  House  to  one  particular  aspect.
 There  is  mention  of  the  Sethusamud-
 Tram  project  in  the  report  at  page  I6.
 This  is  a  very  important  project,  and
 the  report  says—I  am  cuoting:

 “This  project  envisages  the
 cutting  of  a  ship  canal  across  the

 Peni quite  possible.  It  is  quite  possib
 (Interruption).  I  would  go  to  the
 extent  of  saying  that  even  the  place-
 names  of  important  towns  and  cities
 and  other  places  of  historic  importance
 should  be  7००6  down  in  all  the
 languages.

 Mr.  Chairman:  Please  ude  in

 Mand.  FP  wa  linking  up
 the  Gulf  of  Mannar  on  the  South
 to  the  Palk  Bay  on  the  North
 The  dredging  of  this  canal  will
 enable  ships  from  the  West  Coast
 to  East  Coast  to  sail  round  the
 Coast  of  India  completely  within
 Indian  territorial  waters  itself,

 two  minutes.
 instead  of  having  to  goround  the
 island  of  Ceylon  as  done  now.
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 There  will  be  a  saving  of  shipping
 Mileage  approximately  equivalent
 to  a  day’s  sailing  and  in  addition
 the  ships  will  benefit  by  the  safe,
 protected  and  comparatively
 calmer  sea  route  for  the  voyage
 from  coast  to  coast.”

 This  project,  in  spite  of  the  importance
 of  this  scheme,  has  not  been  taken  up
 so  far,  and  only  recently  some  in-
 vestigation  has  been  ordered.  Even
 that  was  held  up  due  to  want  of  foreign
 exchange  to  get  some  wave  recorders.
 ‘There  could  be  no  excuse  for  such
 negligence.  This  project,  apart  from
 mercantile  reasons,  is  a  must  for  the
 security  of  our  country.  Our  navy
 from  the  east  coast  must  have  access
 to  the  west  coast  without  having  got
 to  go  round  via  Ceylon  though  it  is
 a  friendly  country.  I  emphasise  this
 project  and  its  importance,  and  I
 would  like  to  submit  that  this  project,
 alongwith  the  Tuticorin  harbour  ex-
 pansion  scheme,  should  be  expedited.

 Shri  Muthiah  (Tirunelveli):
 Chairman,  Sir,  I  thank  you  heartily
 for  giving  me  this  opportunity  to
 speak.  Since  the  time  at  my  disposal
 is  very  limited,  I  will  confine  my  re-
 marks  to  two  or  three  points  pertain-
 ing  to  my  constituency.  Demand  No.
 438  for  Rs.  8°29  crores  is  for  capital
 outlay  on  ports.  For  the  Tuticorin
 harbour  project,  only  Rs,  198-60  lakhs
 have  been  allotted,  including  Rs,  30
 lakhs  for  works  and  Rs.  25  lakhs  for
 tools  and  plant,  against  Rs.  400  lakhs
 asked  for  by  the  Harbour  Authorities
 and  the  Harbour  Development  Coun-
 cil,  Tuticorin.  For  1965-66,  only  8s,  2
 crores  were  allotted,  against  Rs,  4
 crores  asked  for,  and  even  that  amount
 was  cut  by  about  Rs.  5  lakhs  in  the
 revised  estimate,  This  niggardly  al-
 Jotment  of  funds  for  the  project  whtch
 is  to  cost  Rs.  24  crores  or  more,  is
 most  regrettable.  This  is  going  to
 prove  a  great  loss  to  Government  ‘n
 the  long  run  because  of  the  cost  of
 maintenance  of  the  big  establishment
 of  the  project.  Only  Rs.  4.5  crores
 have  been  spent  so  far  on  the  Tuti-
 corin  project.  The  target  date  fixed
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 by  Government  is  1969,  and  only three  years  remain.

 Shri  Tarlok  Singh,  Member  of  the
 Planning  Commission  in  charge  of
 transport,  said  in  Madras  in  964  that
 at  least  Rs.  4  crores  should  be  allotted
 every  year  in  order  to  finish  the  pro-
 ject  by  1969,  Rs.  4  crores  should  be
 allotted  for  1966-67,  and  the  remain-
 ing  Rs.  5  crores  should  be  allotted
 during  the  remaining  three  years.  If
 this  is  done,  the  harbour  project  is
 sure  to  be  completed  by  1969.  The
 cost  of  the  project  involves  a  foreign
 exchange  of  Rs,  I°8  crores  and  that
 should  be  released  in  time.  A  float-
 ing  crane  is  essential  now  and  this
 involves  foreign  exchange  and  the
 Government  shoulq  acquire  it  with
 out  delay.

 The  Tuticorin  harbour  project  is  a
 Profitable  project,  and  even  in  the
 first  year  after  completion,  the  profit
 is  estimated  at  about.  Ra  45  lakhs.
 This  profit  is  sure  to  rise  every  year
 and  the  outlay  will  prove  a  good  gain
 to  the  Government  in  every  way.  The
 construction  of  the  north  and  south
 breakwaters  has  been  completed  up  to
 minus  three  metres.  After  that,  the
 work  stopped,  because  of  want  of
 funds.  I  have  pleaded  several  times
 in  Parli  nt  for  the  immediate  re-
 lease  of  funds  for  the  construction  of
 the  two  breakwaters  from  minus  three
 to  minus  five  metres.  I  am  happy  to
 hear  that  the  Government  has  _  re-
 leased  Rs.  40  lakhs  just  now  to  con-
 tinue  the  construction  of  the  break-
 waters  from  minus  three  to  minus  five
 metres,  and  I  express  my  gratitude  to
 the  hon.  Minister  for  this  prompt  step.
 I  would  like  to  point  out  that  the
 construction  of  the  breakwaters  should
 proceed  with  speed  in  future  without
 any  delay  and  without  any  break.  The
 construction  of  the  two  breakwaters
 ang  the  construction  of  the  berths
 should  be  given  to  different  contrac-
 tors.  A  single,  global  tender  is  not
 advisable.  Government  should  im-
 mediately  call  for  tenders  for  the  cons-
 truction  of  the  two  breakwaters,  since
 the  Technical  Advisory  Committee
 has  given  its  approval  to  it.
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 {Shri  Muthiah]
 The  Government  should  also  with-

 out  further  delay  give  approval  and
 sanction  to  the  detailed  project  report
 and  the  detailed  estimate  for  the  Tuti-
 corin  harbour  project,  since  the  Tech-
 nical  Advisory  Committee  has  given
 its  concurrence  fully.

 I  request  the  hon.  Minister  to  ac-
 cord  sanction  to  all  pending  estimates
 and  see  that  the  works  are  executed
 expeditiously  without  break,  keeping
 in  view  the  fact  that  every  delay  in-
 creases  the  cost  of  the  project.  I  ap-
 peal  to  him  again  to  allot  Rs.  4  crores
 for  1966-67.  On  behalf  of  the  people
 of  Tuticorin  and  on  my  own  behalf,  I
 earnestly  request  Shri  Sanjiva  Reddy,
 the  hon.  Minister  of  Transport,  to  be
 pleased  to  visit  the  Tuticorin  harbour
 project  in  June,  1966.

 Mr.  Chairman:  Please  conclude.
 Shri  Muthiah:  I  now  take  up  the

 Sethusmudram  project  which  igs  in-
 separably  interlinked  with  the  Tutico-
 rin  project.  The  Tuticorin  harbour
 project  cannot  prosper  without  the
 Sethusamudram  project.  This  is  a
 point  which  has  been  repeatedly
 stressed  by  the  report  of  the  Rama-
 swami  Mudaliar  Committee  appointed
 by  the  Cenral  Government  in
 1955.  This  project  is  most  essential
 not  only  from  the  commercial  point
 of  view  but  also  from  the  defence
 point  of  view.  Our  naval  vessels  re-
 quire  quick  mobility  from  the  west
 coast  to  the  east  coast,  and  vice  versa
 in  times  of  danger,  and  sailing  round
 Ceylon  and  in  the  Ceylonese  terri-
 torial  waters  ig  not  good  and  not
 safe,  apart  from  loss  of  time
 and  loss  of  money  involved,  Rs.  2
 lakhs  have  been  allotted  for  this
 Project  for  1965-66,  Re.  5  lakhs
 were  allotted  for  1986-67,  The  project
 should be  imp}  ted  in  the  fourth
 plan  period.

 Mr,  Chairman:  Order,  order.  There
 is  no  time.  Shri  M.S,  Murti.

 Shri  M.  8.  Murti  (Anakepatie):  Mr.
 Cheirman,  Sir,  yesterday,  our  Presi-
 dent,  while  inaugurating  the  World
 Maritime  Day  said  that  we  have  made
 good  progress  after  Independence  in
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 the  matter  of  shipping.  But  we  are
 still  purchasing  ships  from  outside
 although  we  have  a  shipyard  here.
 Since  25  years  ago,  this  shipyard  has
 been  there;  it  was  established  25  years
 ago,  but  there  is  not  much  progress
 in  that  regard.  The  annual  rated
 capacity  of  the  shipyard  is  50,000  tons
 whereas  it  hag  reached  only  30,000
 tons.  The  total  value  of  the  ships
 that  we  have  produced  there  in  1953-,
 54  was  Rs.  6  lakhs  and  in  1962-63,
 it  has  come  to  Rs,  498  lakhs,  But
 after  that,  it  is  gradually  coming  down
 and  the  latest  figure  is  Rs.  429  lakhs,
 which  is  the  cost  of  the  shivs  that
 were  produced  there.  In  ‘1962-68,  we
 reached  the  stage  of  constructing  four
 ships  a  year  and  then  we  thought  of
 constructing  six  ships.  The  develop-
 ment  proposals  have  also  been  sent  to
 this  Government  but  they  have  not
 been  go  far  approved.  They  say  that
 there  are  difficulties  in  the  matter  of
 administrative  delays,  procurement  of
 materials,  foreign  exchange  and  all!
 these  things.  But  I  find  in  the  Direc-
 tors’s  report  one  big  statement  that
 the  shipyard  has  submitted  its  second
 stage  of  development  for  the  approval
 of  the  Government,  That  has  not  been
 given.  That  related  to  the  third  Five
 Year  Plan.  It  has  not  been  approved
 although  the  third  Five  Year  Plan  has
 lapsed.  There  are  administrative  de-
 lays.  Whereas  the  private  industrial-
 ists  can  get  materials  without  going  to
 the  Iron  and  Steel  Controller,  the
 shipyard  in  the  public  sector  could
 not  get  these  things  without  going  to
 the  Iron  and  Steel  Controller  and
 following  the  other  procedures,  It  is
 these  things  that  are  impeding  the
 progress  there  and  I  wanted  to  bring
 them  to  the  notice  of  the  minister.

 They  have  got  a  very  cheap  labour
 there  which  is  trouble-free  also.  But
 they  are  not  being  treated  like  the
 labour  in  the  ather  public  sector
 undertakings.  The  labourers  in  the
 aister  concerns  get  more  than  what  the
 labourers  in  the  shipyard  are  getting.
 You  will  be  surprised  to  know,  Sir,
 that  their  basic  pay  is  Rs.  29  and  DA
 is  Rs,  75,  This  must  be  rationalised.
 Some  piece-rate  works,  job  evaluation
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 and  work-load  assessment  must  be
 introduced  there.  None  of  these  things
 have  been  done  there  since  25  years.
 These  are  the  causes  for  the  slow  pro-
 gress.  I  am  glad  at  least  now  we
 have  got  a  Cabinet  Minister  who  can
 go  into  these  things.  He  knows  much
 about  the  shipyard,  I  request  him  to
 look  into  these  matters,  so  that  the
 progress  there  may  be  faster.

 There  is  some  trouble  with  regard
 to  the  officers  also,  They  are  demand-
 ing  the  same  DA  as  other  Central
 Government  employees  and  employees
 of  other  public  sector  undertakings.
 The  Board  of  Directors  has  recom-
 mended  the  giving  of  this  DA  to  them,
 but  somehow  this  is  being  held  up
 here  in  the  Finance  Ministry.  These
 things  may  be  looked  into  and  early
 orders  passeq  in  the  matter.

 I  would  like  to  say  a  few  words
 about  the  minor  ports  in  Andhra.  The
 major  port  of  Vishakapatnam  has
 been  progressing  gradually,  but  the
 other  minor  ports  like  Kakinada,
 Masulipatnam  and  Krishnapatnam
 also  should  be  looked  into,  because
 the  draft  in  Vishakapatnam  port  is
 less  and  35000  ton  ships  having  a
 draft  of  33  feet  cannot  come  into
 Vishakapatnam.  So,  the  minor  ports
 must  be  improved  and  financial  assis-
 tance  must  be  given  to  them,  Pro-
 gress  should  be  there  in  a  coordinated
 manner  with  regard  to  these  things
 algo.

 I  request  the  minister  to  look  into
 these  suggestions  and  see  that  the
 shipyarq  functions  most  efficiently,

 Shri  Pottekkatt  (Tellicherry):  Sir,
 the  State  of  Kerala  has  been  negiect-
 ed  by  the  Ministry  of  Transport  not
 only  in  the  matter  of  providing  air
 facilities,  but  also  in  developing  ports,
 shipping,  ship-building,  road  trans-
 port,  tourism  and  ofher  allied  matters.
 The  question  of  providing  air  facilittes
 to  Malabar  region  of  Kerala  has  been
 voiced  in  this  House,  but  to  this  day
 no  concrete  shape  has  been  given  to
 this  proposal.
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 The  twenty-third  Report  of  the
 Committee  on  Public  Undertakings  on
 Indian  Air  Lines  Corporation  in  para
 50  says:

 “The  progress  made  in  opening
 new  stations  has  been  far  from
 satisfactory.  In  fact,  more  sta-
 tions  have  been  closed  than  open-
 ed  while  it  was  expected  that  the
 Corporation  would  bring  more
 stations  within  its  net-work,  The
 committee  hope  that  expansion  of
 routes  will  be  undertaken  early  and
 efforts  made  to  connect  new  sta-
 tions  which  have  a  potential  for
 trafic  growth  and  profitable  oper-
 ation  of  services.”

 Sir,  it  is  a  matter  of  great  regret
 that  no  steps  have  been  taken  to  build
 an  air-strip  at  Calicut.  Pending  the
 construction  of  a  pucca  air-strip,  the
 facilities  available  at  Mavoor  should
 be  made  use  of.  I  hope  that  the  Min-
 ister  will  take  urgent  steps  in  this
 direction  ang  introduce  a  _  regular
 service  to  Calicut  to  meet  the  de-
 mands  of  the  Malabar  region.

 The  story  of  the  second  shipyard  at
 Cochin  is  another  example  of  the  sor-
 did  neglect  of  the  State  of  Kerala.
 After  years  of  vacillation  and  half-
 hearted  deliberations,  it  was  finally
 decideg  to  locate  the  second  ship-
 building  yard  at  Cochin.  But  the
 manner  in  which  the  project  is  exe-
 cuted  is  a  sad  commentary  on  the
 efficiency  of  the  Ministry  of  Transport.
 At  this  rate,  when  will  the  project  be
 commissioned?  We  are  told  that  the
 Japanese  technical  team—the  Engi-
 neering  Consultants—are  now  prepar-
 ing  the  preliminary  designg  and  a
 detailed  project  report.  When  the
 report  will  be  finalised  and  how  long
 the  Government  will  take  to  arrive  at
 a  decision,  we  do  not  know.  With  the
 bitter  experience  of  the  phyto-chemi-
 cal  project  before  us,  which  was
 started  and  then  abandoned,  we  have
 no  illusions  about  the  commitments  of
 the  Government  of  India.  If  you  are
 sincere  in  the  promises  made,  execute
 the  project  without  much  ado  and
 commission  the  same  without  further
 delay.
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 {Shri  Pottekkatt]
 Sir,  in  ‘1954,  the  ministry  initiated  a

 special  programme  calleq  the  Central
 Aid  Programme  of  State  roads  of
 inter-State  or  economic  importance,
 ‘As  part  of  this  programme,  the  West
 Coast  Road  which  runs  from  Panvel
 on  National  Highway  No.  4  in  Maha-
 rashtra  to  Chalissery  in  National
 Highway  No,  47  in  Kerala  wag  under-
 taken,  While  the  entire  road  work
 passing  through  the  entire  States  of
 Maharashtra  and  Mysore  have  been
 completed,  the  major  works  in  the
 Kerala  region  have  yet  to  be  started.
 Why  this  discrimination  towards  the
 State  of  Kerala?  2  am  _  told  that
 several  bridges,  by-pass  roads  and
 missing  links  have  got  to  be  construct-
 ed  and  God  alone  knows  when  06
 entire  work  will  be  completed  in  the
 portion  passing  thrqugh  Kerala,  D
 hope  the  Minister  will  give  an  expla-
 nation  for  this  apparent  discrimina-
 tion.

 The  possibilities  of  developing  Bey-
 pore  into  an  all-weathcr  port  are  very
 bright,  If  this  project  is  undertaken,
 it  will  be  the  beginning  of  the  end  of
 the  backwardness  of  the  Malabar  re-
 gion  of  Kerala.  It  is  my  earnest  re-
 quest  that  the  Ministry  of  Transport
 should  undertake  a  Master  Plan  for
 the  development  of  the  Beypore
 port,

 The  prospects  of  promoting  tourist
 traffic  in  Kerala  are  indeed  very
 bright,  There  is  no  other  State  in  the
 entire  country  blessed  with  all  possi-
 ble  physical  formations  of  Nature  as
 Kerala.  We  have  got  mountains,  the
 sea,  rivers,  lakes,  lagoons  and  back-
 waters  harmoniously  combined  to
 make  the  entire  State  a  tourists’  para-
 dise.  Unfortunately  the  gold  mine
 which  can  provide  unparallelled  scenic
 splendour  has  not  been  properly  tap-
 ped  by  the  Government,  The  only
 two  places  that  are  now  on  the  tourists
 map  of  India  are  Thekkady  and
 Kovalam.  Even  these  two  places  are
 not  properly  advertiseg  either  in  India
 or  outside.  Very  few  outside  the
 State  know  anything  about  Kuttanad,
 Ezhimala,  Anamudi,  Varkala  and
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 Dharmadom.  Kuttanad  is  more  to
 India  than  what  Venice  is  to  Europe,
 But  how  many  among  us  know  that
 there  ig  such  a  place  in  India,  where
 canals  and  waterways  serve  the  pur-
 pose  of  roads?  Out  of  the  400  sq.
 miles  which  comprise  Kuttanad,  300
 8q,  miles,  ie.  three-fourth,  is  water
 ang  only  one-fourth  is  Jand,  which
 again  is  a  conglomeration  of  cocoanut
 grove  islands.  About  l  million  people
 live  in  these  islands,

 Ezhimala  in  the  extreme  north  of
 Kerala  is  a  group  of  seven  mountains,
 rising  abruptly  from  the  sea  to  a
 height  of  800  feet.  It  may  be  interest-
 ing  to  note  that  this  group  of  moun-
 tains  attracted  Vasco  da  Gama  to  the
 land  of  India.  The  construction  of  a
 small  road  and  one  or  two  bridges  to
 connect  the  sea-side  group  of  hills  to
 the  main  road  and  a  few  tourist  bun-
 galows  on  the  hills  are  all  that  is  re-
 quired  to  attract  tourists  to  this  charm-
 ing  ang  historical  spot.

 Anamudi  is  the  highest  peak,  south
 of  the  Himalayas  on  the  Western
 Ghats  falling  in  Kerala,  There  is  not
 even  a  road  to  reach  this  spot.  Var-
 kala,  with  its  mineral  springs,  water
 tunnels  and  chalk-cliffs  and  temples
 provide  ample  attraction  for  any
 tourist,  Indian  or  foreign.  At  Dharma-
 dom,  there  is  a  beautiful  island  in  the
 sea  off  the  coast.  If  the  island  is  con-
 nected  to  the  mainland  by  a_  foot
 bridge  and  a  few  cottages  are  con-
 structeq  on  either  end  of  the  bridge,
 the  charms  of  Dharmadom  can  be
 preserved  for  the  tourists,

 There  was  a  proposal  to  develop  the
 “Sand  Banks”  in  Badagara  into  a  sea-
 side  resort.  It  affords  ample  facilities
 for  fishing  and  angling,  This  site  has
 now  been  acquired  by  the  Birlas.  Sir,
 why  was  this  project  abandoned?  To
 benefit  the  Birlas?

 I  am  only  trying  to  draw  the  atten-
 tion  of  the  Government  to  a  few  very
 important  places  in  Kerala  which,  if
 properly  developed,  can  attract  a
 large  number  of  tourists.  Given  pro-
 per  publicity,  facilities  for  air  trans-
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 port,  good  boarding  and  lodging  con-
 veniences  and  other  amenities,  Kerala
 can  be  made  the  Switzerland  of  the
 East.  The  number  of  tourist  taxis
 available  in  Kerala  is  probably  the
 lowest  in  India,

 6  hrs.

 Sir,  the  shipping  services  between
 the  main  land  of  India  and  the  Union
 Territory  of  Laccadive,  Minicoy  and
 Amindivi  islands  including  inter-island
 services  are  woefully  inadequate.
 Steps  should  be  taken  to  acquire  more
 ‘passenger-cum-cargo  vessels  to  aug-
 ment  the  existing  services,  So  also,
 harbour  and  navigational  facilities
 should  be  provided  in  these  islands.

 Lastly,  we  are  much  concerned
 about  the  dispute  between  the  Air-
 India  management  and  the  flight  navi-
 gators  Guild  which  has  resulted  in
 the  suspension  of  services.  The  Natio-
 nal  Industrial  Tribuna]  Award  should
 be  reviewed,  The  attempt  of  the  Gov-
 ernment  to  split  the  workers  by  fly-
 ing  the  aircraft  with  an  additional
 pilot  and  without  a  navigator  will
 affect  the  safety  of  the  opcration.  A
 series  of  accidents  have  taken  place
 from  the  date  the  present  Minister  has
 taken  charge  of  the  Ministry  of  Avia-
 tion.  Our  air  services  have  a  very
 goog  record,  and  once  again  I  request
 that  honest  efforts  should  be  made  to
 normalise  the  situation.

 Some,  hon.  Members  rose—

 Mr,  Chairman:  Shri  Mebrotra—He
 may  have  five  minutes,

 Shri  Joachim  Alva:  Sir,  before  you
 call  the  next  hon,  Member  I  want  to
 bring  to  your  notice  that  my  hon.
 friend,  Shri  V.  B.  Gandhi  hag  been
 sitting  here  for  two  days....

 Mr.  Chatrman:  |  will  see.

 भरी  ब्रज  तिद्वारी  मेहदी :  सभापति
 महोदय,  मैं  आपका  अत् यवाद  करता
 हूं.  परन्तु  प्रतिवाद  स्वरूप  बोलना  नहीं
 चाहता  हूं।  दो  दिव  से  .इन्तज़ार  कय  के
 99(Ai)LS—7.
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 बाद  ड्राप  मुझे  पांच  मिनट  देना  चाहते
 हैं,  बाप  इसे  किसी  दूसरे  को  दे
 दीजिये।

 Mr.  Chairman:  Shri  V.  B.  Gandhi—
 He  inay  take  five  minutes,

 Shri  V.  B,  Gandhi  (Bombay  Central
 South):  Mr,  Chairman,  Sir,  ordinarily.
 I  should  be  speaking  on  the  transport
 section  of  this  Ministry,  particularly
 on  ports  and  harbours  and  their  deve-
 lopment,  as  I  have  been  a  member  of
 the  National  Harbour  Board  for  some
 years.  But  today  I  want  to  devote
 the  few  minutes  that  I  have  to  con-
 sider  this  strike  in  Bombay  of  the
 Air  India  navigators.

 Now,  Sir,  yesterday  the  Minister
 has  made  a  statement  and  it  has  been
 a  very  helpfu)  statement,  4  dg  not  see
 what  we  could  have  done  without  the
 benefit  of  that  statement.  We  could
 not  have  discussed  anything  very
 much  realistically.  That  statement
 has  been  a  revealing  atatement.  For
 instance,  it  reveals  a  long  story  of
 recurring  incidents,  incidents  of  in-
 discipline,  of  go-slow  methods,  of
 work-to-rule  practices  and  even  of
 some  lightning  strikes,  It  is  apparent
 that  the  navigators  have  rushed  into
 this  strike  rather  in  haste.  They  have
 been  badly  advised.  It  is  extraordi-
 nary  that  auch  a  staff  of  high-ranking
 officers  should  take  this  course  of
 action  without  giving  proper  notice
 which  wag  required  under  the  rules.
 If  they  had  any  grievances  they  could
 certainly  have  soyght  redreas  of  those
 grievances  in  legal  ways  that  were
 open  to  them  The  Minister  has  said
 that  this  is  an  illegal  strike.  That  is
 80,  and  we  agree.  In  view  of
 that,  we  do  not  see  what  else  we
 could  do  in  this  House  except  to  sup-
 port  the  Government  in  its  ¢ffort  to
 enforce  some  degree  of  disc’  bash  to
 protect  the  interests  of  the  large  num-
 ber  ang  more  numerous  employees
 who  are  not  participating  in  this  strike
 and  also  to  see  that  the  trade  unton
 movement  does  not  go  off  the  track.

 Now,  ir,  I  have  very,  carefully  lis-
 ened  to  the  speech  of  my  hon.  friend,
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 {Shri  V.  B.  Gandhi]
 Shri  Khadilkar.  We  are  impressed  Many  of  the  speeches  have  pointed
 with  the  sincerity  of  the  effort  at
 ‘mediation  that  Shri  Khadilkar  ig  mak-
 ing,  but  I  for  one  must  confess  that  I
 did  not  quite  get  a  clear  idea  of  where
 exactly  that  effort  of  mediation  stands
 at  this  moment.  However,  I  wish  to
 say  that  we  wish  Shri  Khadilkar  all
 success  in  his  efforts.

 Before  I  conclude  I  would  only  say
 that  listening  to  the  speeches  from  all
 sides  of  this  House  one  felt  that  there
 was  a  general  sense  of  unhappiness
 about  the  way  the  situation  in  regard
 to  this  strike  has  been  developing.  In
 this  general  sense  of  unhappiness  I
 would  not  exclude  either  Shri  Masani
 or  Shri  Nath  Pai.  We  all  share  it  and
 I  do  feel  that  the  Minister  will  keep
 this  general  sense  in  view  in  whatever
 action  he  would  be  pleased  to  take.
 We,  in  this  House,  of  course,  give  him
 complete  freedom  of  action.

 Shri  Sanjiva  Reddy:  Mr.  Chairman,
 Sir,  I  have  heard  with  rapt  attention
 all  the  speeches  made  in  this  House.
 Last  year  I  had  the  pleasure  of  mov-
 ing  the  Demands  relating  to  the  Minis-
 try  of  Steel  and  Mines.  This  year  I
 am  asked  to  move  these  Demands
 relating  to  the  Ministry  of  Transport,
 Aviation,  Shipping  and  Tourism.

 An  hon,  Member:  Next  year?

 Shri  Sanjiva  Reddy:  Next  year  God
 knows  whether  I  will  move  any
 Demands  at  all.  It  is  only  an  astro-
 longer  in  Delhi  who  can  predict
 whether  any  Demands  would  be  moved
 by  me.

 An  hon,  Member:  Haveli  Ram.

 Shri  Sanjiva  Reddy:  Unfortunately,
 they  have  not  recognised  me  impor-
 tant  enough  to  approach  me—none  of
 the  astrolgers  of  Delhi  including
 Haveli  Ram.  Therefore,  I  do  not
 know  what  will  happen  next  year.
 Anyhow,  I  am  glad  that  the  speeches

 ‘made,  all  of  them,  were  very  con-
 structive  and  useful.

 out  local  demands,  the  problems  of
 the  States,  the  condition  of  the  roads.
 and  aerodromes  and  also  about  tour-
 ism.  My  colleagues,  Shrimati  Jaha-
 nara  Jaipal  Singh  and  Shri  Poonacha
 have  dealt  with  the  problems.  Shri-
 mati  Jaipal  Singh,  in  particular,  dealt
 with  tourism.  Though  it  was  a  short
 speech,  I  think  she  replied  to  most  of
 the  important  points  made  out  here.
 If  anything  is  left  she  would  certainly
 get  them  examined  and  take  action.

 Shri  Poonacha  covered  the  rest  of
 the  points.  Therefore,  my  work  is
 much  lighter  now.  Of  course,  one  of
 my  hon.  friends  remarked  that  there
 are  three  ministers  in  place  of  one.
 That  is  why  I  thought  I  might  avoid
 speaking.  But  I  am  afraid  hon.  Mem-
 bers  might  take  offence  and,  therefore,
 I  am  obliged  to  say  a  few  words.

 Mr.  Chairman:  He  said  the  volume
 of  work  has  enormously  increased.

 Shri  Sanjiva  Reddy:  There  were
 two  ministers.  We  forget  the  Gujarat
 Governor  who  was  in  charge  of  civil
 aviation.  We  forget  people  the  ‘no-
 ment  they  go  out  of  sight.  Out  of
 sight,  out  of  mind;  that  is  the  normal
 way  we  look  at  things.  Anyway,
 some  people  have  been  angry  that  I
 took  some  action  regarding  this  strike
 and  some  friends  appreciated  the  sup-
 posed-to-be  firm  action  I  took.  There
 is  no  firm  or  stiff  action.  It  is  Just  the
 unavoidable  consequence  of  the  notice
 of  illegal  strike  given  by  the  naviga-
 tors  which  has  resulted  in  this  unfor-
 tunate  situation.  It  was  forced  on  the
 Corporation  and,  naturally  on  the  Gov-
 ernment.  Also,  not  that  we  have  not
 taken  any  steps  to  meet  their  demands.
 Perhaps  the  steps  taken  by  the  Cor-
 poration  and  the  Government  might
 not  have  been  known  to  my  hon.
 friends.  It  was  on  the  l6th  of  last.
 month  that  the  Secretary  of  the
 Department  went  to  Bombay,  met  the
 navigators  and  told  them  that  the  tri-
 buna]  award  cannot  be  thrown  out
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 but,  certainly  we  will  take  steps  to
 correct  the  lies  and  inconsis-
 tencies,  and  that  too  by  mutual  dis-
 cussion.  It  is  not  as  if  from  the  very
 beginning  we  were  stiff  or  tough  and
 told  them  that  the  award  cannot  be
 changed.  It  is  not  so.  The  Secretary
 of  the  Department  went  there,  spoke
 to  them,  discussed  with  them  the
 whole  question.  This  is  apart  from
 the  steps  taken  by  the  Corporation.
 The  Cosporation  officials  have  also
 been  talking  to  them  and  persuading
 them  to  come  to  some  settlement.
 Shri  Tata,  Shri  Patel  and  others  had
 discussions  with  them.  Then  the
 Secretary  himself  had  to  go  there  and
 speak  to  them.  It  was  on  the  6th
 that  the  Secretary  spoke  to  them.
 Would  you  believe  it  that  they  gave
 Notice  of  the  strike  on  the  7th?  And
 giving  how  many  hours’  time?  Just
 twelve  hours’  time  from  evening  4
 O'Clock  to  4  O’Clock  in  the  morning.
 They  have  chosen  the  night  hours  and
 not  the  day  hours  so  that  we  could
 not  meet  anybody  or  discuss  the  mat-
 ter  between  ourselves.  They  chose
 the  night  hours.  They  gave  notice  at
 4  O'Clock  in  the  evening  till  4  O’Clock
 in  the  morning  within  which  we  must
 give  them  a  reply.

 Mr.  Chairman:  Under  the  law  they
 have  to  give  notice?

 Shri  Sanjiva  Reddy:  Fourteen  days
 igs  the  normal  time  under  the  law.

 Shri  Nath  Pai:  Mr.  Chairman,  we
 should  kindly  remind  you  that  you
 are  in  the  Chair  and  not  on  the  floor.

 6.4  hrs.

 (Mr.  Speaxer  in  the  Chair]
 Shri  Sham  Lal  Sara@f:  Now  I  am  on

 the  floor!
 Sbri  Sanjiva  Reddy:  I  am  glad  of

 one  thing.  No  Member  of  this  House
 has  supported  this  illegal  action  on
 the  part  of  the  navigators.  Every
 Member  has  said  that  they  ought  not
 to  have  taken  this  step.  I  am  very
 happy  about  this.  Speaking  about  the
 viewpoint  of  the  Government  I  may
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 say  that  firm  action  does  not  mean
 being  obstinate.  We  would  like  to  be
 kind  and  good  to  our  people,  our  em-
 Ployees.  But  suppose  people  begin
 taking  action  like  this,  what  is  the
 alternative  left  to  the  Corporation  or
 to  the  Government  unless,  of  course,
 Members  want  the  Government  to
 say  “I  beg  your  pardon,  excuse  me,  I
 accept  all  your  demands,  I  will  give
 you  whatever  you  want,  I  will  burn
 this  tribunal  award”?  What  is  the
 other  alternative?  I  thought  that  some
 constructive  suggestions  would  be
 coming,  pointing  out  where  I  was  firm
 or  where  I  was  rude.  From  the  l7th
 onwards  We  were  waiting  of  some  pro-
 posa's.  "When  I  was  away  from  this
 city  for  a  week,  in  Hyderabad  in  con-
 nection  with  the  Rajya  Sabha  elections,
 the  Secretary  of  the  Department  went
 to  Bombay,  from  Bombay  he  came  to
 Delhi  and  from  Delhi  he  came  to
 Hyderabad,  discussed  with  me_  the
 problem  and  came  back  to  Delhi.
 Except  for  Government  signing  on  the
 dotted-line  on  the  draft  which  they
 through  Shri  Khadilkar  placed  before
 us,  they  were  not  agreeable  to  any-
 thing  else,  even  though  we  took  all
 steps  to  accommodate  them  by  trying
 to  come  to  some  terms  with  them.

 The  workers  are  of  different  types.
 If  it  is  a  low-paid  worker  who  ig
 really  struggling  for  a  morsel  of  food,
 ‘my  sympathies  to  him  would  have
 been  much  more  than  that  of  Shri
 Khadilkar  or  anybody  else.  I  would
 have  been  the  first  to  oblige  them  and
 treat  them  kindly  and  give  them  a
 little  more.  But  do  you  call  these
 people  who  draw  Rs.  3,000  or  Rs.  3,600
 है ज  month  workers?  Are  these  the  poor
 people  who  deserve  the  sympathies  of
 hon,  Members  here?

 There  is  bound  to  be  trouble  now
 and  then  in  the  country  for  various
 reasons.  There  are  many  many  pro-
 blems  which  agitate  the  minds  of  the
 people.  For  example,  take  the  food
 problem.  It  is  not  confined  to  one
 party  or  One  State.  It  agitates  the
 mind  of  the  people  everywhere  and
 there  is  bound  to  be  some  trouble  here’
 and  there.  Then  there  are  politica)
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 (Shri  Sanjiva  Reddy]
 problems.  Political  parties  look  at  engineers.  All  that  the  tribunal  has
 things  in  different  ways.  Occasionally  done  in  the  award  is  to  put  the  flight
 they  come  to  clashes.  So,  there  is
 bound  to  be  some  disturbances  here
 and  there.  Industrial  disputes  are
 bound  to  be  there.  Workers  and
 management  sometimes  come  to  a
 clash.  But  the  present  dispute  has
 absolutely  nothing  to  do  with  any  of
 these  things.  No  political  party  is  in-
 volved  in  it.  I  am  glad  about  it.  No
 poor  worker  is  involved  in  this.  I  am
 very  very  happy  about  that  also.

 4]  people  of  this  country,  this  great
 country  of  4l  crores  of  people,  they
 are  putting  this  country  to  shame  in
 other  countries.  These  4]  people,  well-
 paid  people,  drawing  Rs.  3,000,  to
 Rs.  3,600  per  month,  they  are  doing
 this.  And  what  is  the  average  income
 of  the  country  where  they  are  demand-
 ing  more  money?  I  am  glad  a  friend
 of  mine  has  raised  that  point.  The
 average  income  of  a  person  in  this
 country  is  Rs.  400  per  annum.  And
 here  are  persons  who  get  Rs.  3,000  to
 Rs.  3,600  per  month.  And  yet  they
 are  not  happy  with  it.  They  are  not
 happy  with  the  award,  not  given  by
 the  Government  or  the  Corporation
 but  by  a  tribunal.  Their  allegation  is
 that  the  Corporation  threw  its  weight
 in  favour  of  the  flight  engineers.

 An  hon.  Member:  Technical  people
 were  not  associated  with  the  enquiry.

 Shri  Sanjiva  Reddy:  It  is  the  job  of
 the  Judge,  the  ex-Chief  Justice  of  the
 Punjab  High  Court.  He  must  have
 come  to  the  conclusion  on  the  basis  of
 the  information  available  to  him.  He
 must  have  had  enough  evidence  and
 he  must  have  looked  into  them  before
 taking  his  decision.  Further,  if  he
 wanted.  he  could  have  asked  for  tech-
 nical  advice.  There  was  no  bar  or
 prohibition.  There  was  absolutely  no
 difficulty  for  him  to  get  technical  assis-
 tance  if  he  desired  so.

 We  have  the  pilots.  we  have  the
 navigators  arid  we  have  the  engineers.
 I  made  it  clear  on  the  floor  of  the
 House  that  after  the  pilots  come  the
 navigatars  end  then  come  the  flight

 engineers  and  navigators  on  par.  The
 navigators  have  also  got  an  increase.
 The  only  thing  is  that  the  flight  en-
 gineers  got  a  little  more  so  that  they
 could  be  on  par  with  navigators.  I
 have  mentioned  on  the  floor  of  the
 House  that  the  ranking  of  the  navi-
 gators  is  not  at  all  reduced;  they  still
 rank  above  the  flight  engineers.

 Shrj  Nath  Pai:  Was  it  ever  conveyed
 to  them?

 Shri  Sanjiva  Reddy:  I  said  it  on
 the  floor  of  the  House.  It  was  con-
 veyed  to  them  not  by  anybody  else
 but  by  the  Secretary  himself.

 Shri  A,  V.  Raghavan  (Badagara):
 In  writing?

 Shri  Khadilkar:  I  have  quoted  it.

 Shri  Sanjiva  Reddy:  It  was  not  as
 if  some  poor  worker  was  suffering  and
 was  oppressed  by  the  Corporation.
 Neither  the  Corporation  nor  the  Gov-
 ernment  oppressed  anybody.  Here
 are  people  holding  responsible  posi-
 tions,  4  of  them,  holding  the  country
 to  ransom.  Even  now  I  would  appeal
 to  them  to  consider  the  position  or
 prestige  of  our  country  in  other  coun-
 tries  to  which  our  planes  used  to  go.
 Let  them  not  worry  about  petty  things;
 their  seniority  is  not  affected.

 Then,  suppose  I  reduce  the  pay  of
 flight  engineers  or  give  the  navigators
 a  little  more.  The  moment  we  do  _  it
 the  flight  engineers  will  go  on  strike.
 If  you  modify  the  award  and  give
 something  more  to  the  navigators  the
 flight  engineers  feel  aggrieved.  I
 knew  the  difficulties  that  would  arise
 if  we  touch  the  award.  The  manage-
 ment  wanted  to  change  the  award.

 The  workers  lower  down,  the  low-
 paid  workers,  also  felt  aggrieved.  As
 Shri  Daji  hag  pointed  put,  the  low-
 paid  workers  are  to  get  only  Re.
 more,  They  have  a  legitimate  grie-
 vance  rather  than  the  highly-peid
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 navigators.  But  the  navigators  be-
 have  as  if  they  are  the  sufferers.

 If  tomorrow  in  spite  of  the  persua-
 sion  of  my  hon.  friends,  in  spite  of  the
 efforts  of  the  Corporation  and  the  Gov
 vernment,  the  strike  continues  and  the
 establishment  is  closed  down  who
 suffers?  I  know  that  it  is  not  the
 navigators,  it  ig  not  the  pilots,  both  of
 whom  are  highly  paid,  but  it  is  the
 humble  workers,  6,000  of  them,  who
 wll  be  put  to  difficulties.

 a  know,  it  ig  not  the  person  who  is
 having  a  bank  balance—many  of  them
 have  a  bank  balance—who  is  having
 the  capacity  to  borrow,  but  the  unfor-
 tunate  workers,  who  can  _  neither
 borrow  nor  do  anything  else,  will  be
 the  person  who  suffers  most.  Have
 they  borne  this  in  mind?

 What  are  the  scales  of  pay  in  this
 country  even  of  senior  officers?  They
 call  them  workers,  people  who  are
 drawing  Rs.  3,600  a  month—navige-
 tors,  commanders  and  co-pilots  draw-
 ing  upto  Rs.  6,600  per  month,  not  per
 year  or  pez  decade  but  per  month!
 This  is  the  total  amount  that  they  are
 getting.  I  have  given  the  figures
 yesterday  in  full.  Take,  for  instance,
 the  other  officers  in  our  military.  What
 is  the  Air  Chief  Marshal,  the  Chief
 of  Air  Staff,  the  topmost  man  getting?
 He  is  getting  Rs.  4,000  plus  Rs.  00
 flying  bounty  and  Rs.  500  entertain-
 ment  allowance.  All  that  he  gets  is
 Rs,  4,600.  The  top  man  in  this  coun-
 try,  who  defends  our  country  and
 who  controls  the  Air  Force,  gets
 Rs.  4,600.  The  Commander,  the
 Captain  in  a  Boeing  plane  gets
 Rs.  6,600  all  told  every  month.

 Shri  Nath  Pat:  How  jong  will  harp
 on  this  point?

 Shri  Hanumanthaiya
 City):
 People.

 Shri  Sanjiva  Reddy:  Let  the  world
 know.  It  ig  not  for  my  sake  that  I
 am  telling  this.

 Shri  Nath  Pai:  This  is  the  commer-
 cial  rate.  This  5  nothing  unusual
 This  is  the  international  rate,  not
 charity.

 (Bangalore
 Please  do  not  defend  these
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 Mr,  Speaker:  Order,  order.  The
 Mnister  might  be  allowed  to  proceed
 as  he  likes,

 Shri  Sanjiva  Reddy:  I  am  not
 giving  these  figures  for  my  sake—
 Shri  Nath  Pai  knows  it—but  I  want
 the  people  and  the  country  to  know,
 I  want  everybody  in  the  country  to
 know  whether  we  are  really  etarving
 them,  whether  this  Government  or
 the  Corporation  has  done  any  injustice
 to  them,  I  want  the  people  to  know.  I
 know,  the  people  do  not  know.  I
 know,  Shri  Nath  Pai  knows.  He  is  an
 able  man;  he  knows  everything,  but
 how  do  the  people  know?  Because
 speeches  were  made  here,  they  are
 thinking  that  we  are  harassing  them.

 A  Squadron  Commander,  who  com-
 mands  a  squadron  and  who  has  put
 in  8  years  of  service,  how  much  does
 he  get?  All  allowances  inclusive  he
 gets  Rs.  1,700.  He  has  put  in  8
 years  of  service  and  he  commands  a
 squadron.  I  do  not  want  to  compare
 the  other  figures.  A  senior  officer  in
 the  military,  the  top  man  gets  only
 Rs.  4,600  and  some  of  them  Rs.  1,700,
 and  these  people  are  getting  Rs.  3,600
 to  Rs.  6,600.  Let  them  get  it:  I  am
 not  grumbling  about  money.  But
 what  about  the  reputation?  Is  it
 fair?

 Even  now  I  say  what  the  Secretary
 said  on  the  I6th.  I  am  not  angry
 with  them.  They  are  41  of  them  and
 I  have  not  seen  anybody;  I  do  not
 think  I  know  anybody’s  name  to  be
 angry  with  them.  There  is  nothing
 for  me  to  be  angry  with  them.  Even
 now  I  appeal  and  repeat  the  same
 thing  which  the  Secretary  offered  to
 them,  namely,  anomalies  can  be  cor-
 rected;  inconsistencies  can  be  correc-
 ted  by  mutual  discussion.  But  I  will
 only  say,  for  the  country’s  sake  go
 and  join  duty  immediatety.  This  can
 be  considered  by  the  Corporation.
 They  can  sit  together  and  discuss.  !
 too  could  come  into  the  picture.  My
 Secretary  is  there  and  he  can  go  end
 sit  with  them.  Some  thing  could  be
 done,  but  let  them  first  go  and  join
 duty  and  there  should  be  no  condition
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 (Shri  Sanjiva  Reddy]
 about  it;  then  only  we  will  certainly
 consider  it.

 Shri  Nath  Pal:  You  did  not  do
 your  duty.  Why  did  you  not  defer
 the  enforcement  by  six  days?  There
 is  a  lot  of  ignorance.  What  would
 have  been  lost  if  you  had  deferred  the
 enforcement?  The  appeal  was  made
 to  you  to  defer  the  enforcement.

 Shri  Sanjiva  Reddy:  I  refuse  to  do
 it.

 Shri  Nath  Pai:  That  is  the  whole
 thing.  3 “a

 Shri  Sanjiva  Redy:  The  tribunal
 has  given  the  award  and  if  you  touch
 one  point,  a  number  of  them  will  be
 there.  The  relevant  point  was  made
 by  Shri  Daji  when  he  said  that  others
 got  Re,  |  as  increment.

 Shri  Vasudevan  Nair:  Were  all
 awards  respected  by  you?  You  have
 touched  awards  in  the  past.

 Shri  Sanjiva  Reddy:  I  know,  the
 Bank  Award  was  touched  and  they  are
 quoting  it  every  time.  They  do  not
 give  credit  for  awards  that  were  not
 touched.  It  is  not  proper.

 Shri  Nath  Pai:  You  changed  half  a
 dozen  of  them  during  the  past  8  years.

 Shri  C,  M.  Poonacha:  Only  one,  the
 Bank  Award.

 Shri  Sanjiva  Reddy:  What  would  be
 the  result  if  after  this  appeal  of  mine
 still  they  do  not  consider  it?  Shri
 Khadi'kar  asked,  who  is  resposible?
 He  says,  hold  somebody  responsible
 for  this  Rs.  l  crore  of  loss.  He  did
 not  name  anybody,  but  I  would  like
 to  say  that  if  only  people  had  kept
 quiet  for  some  time,  there  would  have
 been  a  compromise  eight  days  ago;  if
 people  had  not  encouraged  them  by
 saying,  “Yes,  we  will  go  to  this  man
 and  to  that  man,  we  will  go  round  in
 Delhi  and  al)  that”,  there  would  have
 been  no  trouble  and  eight  days  ago
 the  strike  would  have  been  ended.
 Naturally,  when  they  get  the  support
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 of  important  people,  they  think  that
 they  will  force  this  aiid  issue  a  state-
 ment  that  they  will  get  it.  Who  loses?
 It  is  the  country  that  loses,  not  in
 money—I  am  not  worried  about  the
 crore  of  rupees—but  it  is  the  reputa-
 tion.  t

 “What  can  the  Corporation  do  except
 laying  off  completely?  They  have  al-
 ready  laid  off  about  1,500  people  and
 another  3,000  to  4,000  people  are  there.
 We  would  be  paying  them  without
 their  working.  If  they  are  completely laid  off,  there  would  not  be  much  loss, We  are  losing  Rs.  5  lakhs  because  we
 are  paying  and  are  maintaining  the
 whole  staff  without  the  income  coming to  the  Corporation.  We  are  losing Rs.  5  lakhs  because  of  it.  If  we  do  not
 spend  the  money,  we  do  not  lose  that
 also.

 Therefore  I  am  sure,  my  hon.  friends
 wou'd  persuade  the  navigators  to  come
 back  to  duty.  I  may  repeat  what  we
 said  on  the  I6th  of  last  month.  What
 has  happened  has  happened.  We  have
 lost,  unfortunately.  There  is  no  use
 now  of  thinking  of  the  loss  that  we
 suffered  because  of  this  illegal  action.
 I  hope,  my  ‘hon.  friends
 would  persuade  them.

 Shri  Daji:  You  did  not  complete
 the  sentence.  You  said,  “We  are
 saying  again  what  we  said  on  the
 6th”.

 Shri  Sanjiva  Reddy:  I  read  that
 sentence.  I  wi!l  read  it  again  if  you
 want.  What  the  Secretary  said  on  the
 6th  when  he  met  the  Navigators’
 Guild  and  other  associations  was  that
 they  can  take  up  anomalies  and  incon.
 sistencies  of  the  award  with  the
 management  and  this  can  be  resolved
 by  mutual  discussion.  What  else
 could  you  say?  If  you  guarantee  one
 thing  to  the  navigators  then  you  get
 into  trouble  with  the  engineers.  That
 is  what  I  said.

 Last  year  also  we  had  some  trouble.
 There  was  a  strike  by  the  navigators
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 also  last  year  in  May  and  then  the
 Pilots  helped  the  Corporation  by  flying
 without  the  navigators.  It  is  not  as
 though  they  are  going  to  do  anything
 illegal.  The  ICAO  requirement  says—
 I  am  reading  it—

 “The  flight  crew  shall  include  at
 least  one  member  who  holds  a
 flight  navigator’s  licence  in  all
 operations  where  navigation  can-
 not  be  accomplished  by  the  use  of
 visual  or  non-visua]  ground  aids.”

 You  need  a  navigator  only  where  you
 do  not  have  visual  or  non-visual  aids.
 The  rule  is  that  within  600  miles  you
 must  have  some  radio  communication
 with  the  flying  plane.  In  India,  for
 instance  in  planes  going  to  Calcutta,
 Bomaby  and  Madras  we  do  not  have
 navigators,  In  a  similar  way  in  a
 plane  flying  to  Moscow  we  do  not
 need  a  navigator.  From  Moscow  to
 London  or  via  the  Middle  East  to
 London  you  can  fly  without  a  naviga-
 tor  without  any  risk.  It  is  permitted
 in  the  rules.  I  wish,
 at  least  they  could  do  it.  Tomorrow
 or  the  day  after  tomorrow  their
 Guild  is  meeting  and  let  them  take
 a  decision  in  the  interest  of  the
 country.  After  all,  if  the  country’s
 prestige  suffers,  it  is  not  only  the  few
 of  us  who  are  sitting  here  but  they
 also  are  equally  responsible.  I  hope,
 they  will  resolve  these  differences  and
 all  of  them  would  come  back  imme-
 diately  so  that  we  can  get  the  planes
 flying  from  the  7th  onwards  if  not
 immediately.

 I  do  not  want  to  harp  on  this  point
 alone.  Other  important  points  were
 also  made,  for  instance,  about  taxation
 in  Punjab.  Shri  Poonacha  explained
 about  the  motor  vehicles  taxation.

 The  truck  operators  are  on  strike  now
 in  Punjab,-I  am_  told.  Of  course,  I
 I  read  in  the  papers.  I  am  told,  Delhi
 is  suffering  because  of  shortage  of
 vegitables  etc.  I  was  studying  the
 taxation  in  other  States.  Just  now
 ‘Shri  Poonacha  read  it  out  but  because
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 Shri  Masani  was  not  here,  I  am  taking
 the  trouble  of  reading  it  again.

 An  hon.  Member:  Why  this  partia-
 lity  towards  him?

 Shri  Sanjiva  Reddy:  He  raised  that
 point;  therefore,  I  am  reading  it.  In
 Punjab  the  taxation,  after  the  increase,
 is  Rs.  2,4l4  per  annum  per  _  vehicle.
 Take,  for  instance,  Madras.  There  it
 is  Rs.  3,900,  today;  in  Kerala  it  is
 Rs,  3,600;  in  Madhya  Pradesh  it  is
 Rs.  4,225;  in  Rajasthan  it  is  Rs.  7,500.
 These  are  the  taxes  which  are  levied
 by  the  State  Governments.  The  State
 Governments  are  asked  to  do  this  and
 that  and  they  will  have  to  raise  their
 own.  resources,  They  have  raised  the
 land  tax,  the  water  tax  and  every
 other  tax  they  have  been  raising.  In
 a  similar  way  Punjab  also  has  made
 this  rise.  Comparatively,  it  is  much
 lower  even  now  than  it  is  in  Kerala,
 Madras  or  Madhya  Pradesh  and  other
 places.  So,  I  would  appeal  to  the
 larry-owners  also,  “For  Heaven's  sake,
 Please  stop  this.  If  the  tax  is  very
 high  and  if  you  want  a  little  relaxa-
 tion,  you  can  persuade  the  States  and
 you  can  attempt  that  constitutionally.”
 But  to  go  on  strike  for  every  small
 excuse  is,  I  think,  not  very  proper.  I
 would  appeal  to  them  again  to  try  to
 convince  the  State  Governments  and
 to  talk  to  State  Governments.

 Shri  Nath  Pai:  Ask  Mr.  Masani  to
 Persuade  them.

 Shri  M.  B,  Masani:  I  never  insti-
 gated  them  like  you.

 Shri  Sanjiva  Reddy:  I  find  Mr.  Nath
 Pai  is  a  very  able  negotiator  and,  I
 think,  he  will  be  very  successful.  If
 Mr.  Khadilkar  also  can  help  him,  it
 wil]  be  ६  very  successful  negotiation.

 Now,  about  ports,  Mr.  Poonacha  has
 given  very  detailed  answers  to  the
 points  raised.  Recently,  we  had  the
 pleasure  of  getting  the  Paradip  port
 inaugurated.  It  is  really  a  good  port
 and  [६  has  come  up  very  well.  One
 more  berth  is  necessary.  I  went  and
 saw  the  whole  thing.  The  old  berth
 is  there  but  for  the  general  cargo  we
 need  a  berth.  I  told  them,  if  we  can



 9573  7.0.  1966-67

 [Shri  Sanjiva  Reddy]
 ‘persuade  the  Finance  Ministry  and
 get  a  little  more  money,  we  can  take
 it  up  immediately.

 Other  ports  are  also  slowly  coming
 up.  I  know  Mr.  Alva  is  very  angry
 because  Mangalore  port  is  not  quick
 in  its  progress.  About  the  Tuticorin
 port  also,  this  morning  the  Chief  En-
 gineer  and  ‘the  Administrator  explain-

 ‘ed  the  position  and  we  are  giving  them
 a  little  more  money.  But  we  must  also
 understand  the  difficulties  of  the  Cen-
 ‘tral  Goverriméent  The  foreign  ex-
 change  problem  is  there  and  so  many
 other  things  are  also  there.  We  are

 “anxious  to  complete  the  ports  as  quick-
 ly  as  possible.  There  is  no  use  starting
 the  work  and  keeping  it  pending  for
 decades,

 Then,  some  points  have  been  raised
 ‘about  the  roads..

 Shti’S.  ‘Kanddppan:  ‘What  about  the
 Sethusdmudram  project?

 Shri  Sanjiva  Reddy:  About  that
 also,  a  few  days  ago,  the  Chief  Engi-
 meer  came  to  me  and  explained  the
 whole.  position.  It  is  at  the  stage  of
 investigation.

 Shri's.  Kandappan:  I  want  to  raise
 a  pertinent  point  here.  The  work  is
 being  held  up  for  want  of  wave  recor-
 ders  and  you  are  not  able  to  find
 foreign  exchange  for  that.

 Shri  Sanjiva  Reddy:  It  is  quite
 true.  It  is  at  the  stage  of  investiga-
 tion,  "He  explained  the  whole  thing
 to  me.  We  would  like  to  push  it
 through  as  quickly  as  possible.  The

 -Regition
 of  forelgn  exchange  may  be

 cult  for  a  year  or  two.  After  all,
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 About  roads  also,  a  number  of
 friends  mentioned  about  the  bad  con-
 ditions  of  the  roads  ang  the  border
 roads.  Special  attention  ig  being
 given  to  them,

 About  aerodromes,  many  friends
 from  Assam  say  that  the  aerodromes
 have  not  been  made  and  they  have
 Not  been  expanded  in  many  places.  |
 think,  these  are  the  points  to  be  con-
 sidered,  if  we  can  expand  them  and
 all  that,  and  I  have  nothing  more  to
 add  to  what  my  friend  Mr.  Poonacha
 said  about  these  things.

 I  am  thankful  to  the  hon.  Mem-
 bers....

 Shri  ‘Vasudevan  Nair:  What  about
 the  second  ship-building  yard?

 Shri  Nath  Pai:  He  has  not  touched
 some  of  the  important  points.  What
 about  the  same  man  being  the  Secre-
 tary  of  the  Ministry  and  the  Chairman
 of  the  Corporation?

 Shri  Sanjiva  Reddy:  I  am  glad  the
 Public  Undertakings  Committee  has
 made  some  recommendations.

 Shri  ‘Nath  Pai:  What  १४  your  reac-
 tion?

 Shri  Sanjiva  Reddy:  It  will  not
 be  proper  for  me  to  express  my  reac-
 tions  off-hand.  It  is  only  two  or  three
 days  ago  that  I  saw  the  Report.  I
 said  in  the  Rajya  Sabha  that  it  is  not
 normally  necessary  that  the  same  per-
 son  should  be  the  Chairman  of  the
 Corporation.  I  said  so  in  the  Rajya
 Sabha  about  0  or  5  days  ago  before
 I  saw  the  Report  of  the  Public  Under-
 takings  Committee.  Normally,  there  is
 no  question  of  any  difference  of

 a  small  amount  of  foreign  hi  ini  on  principles  which  have  been
 could  be  found  and  I  would  say  that
 ‘we  could  persuade  the  Finance  Minis-
 try.

 8.
 Kapdanps

 nm:  The  scheme  has
 been  there  i  १00  years.

 ‘Shri  Sanjiva  “Redwly:  It  has  been
 ‘for  00°yeArs  ahd  I  would  fike

 “iny'  friend  tc  “whit  fora  few  more
 months

 accepted  by  everybody.  But  it  takes
 time,  and  some  arrangement  has  been
 made  by  the  Government.

 Shri  Vastidévan  Nair:  What  about
 the  second  ‘ship-building  yard?  It  is
 hanging  in  the  air  for  many  years.

 Shri  Sanjiva  Reddy:  Some  foreign
 companiés  ‘have  ‘already  been  given
 consultancy.  They  are  doing  it.
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 Shri  Vasudevan  Nair:  Will  it  come
 up?

 Shri  Sanjiva  Reddy:  Itt  will  detini-
 tely  come  up.  I  do  not  know  why  a
 doubt  has  arisen  about  it.

 Shri  Vasudevan  Nair;  The  doubt
 arises  because  of  our  bitter  experience
 in  the  past.

 Shri  Sanjiva  Reddy:  Now,  about
 the  other  points  mentioned  in  the
 Public  Undertakings  Committee’s  Re-
 port,  I  do  not  want  to  say  anything
 now.  I  would  give  them  the  utmost
 attention,  It  is  a  responsibly  body.
 You  cannot  simply  reply  to  them
 immeriately  on  the  spot  or  not  take
 any  action.  I  would  say  that  we  will
 examine  it  and  take  action.

 Dr.  L.  M.  Singhvi:  By  what  time?
 This  is  an  indefinite  way  of  giving  a
 reply  x.

 Shri  Sanjiva  Reddy:  I  cannot  say.
 The  Secretary  has  been  the  Chairman
 of  the  Corporation  for  the.  last  two
 years.  Not  only  this  Secertary  but
 some  other  Secretaries  are  the  Chair-
 men  of  other  Undertakings  also.  It
 needs  examination,

 Shri  Surendranath  Dwivedy  (Kend-
 rapara):  It  is  a  change  in  the  policy
 that  you  have  to  make,

 D
 Shri  Sanjiva  Reddy:  It  needs  the

 approval  of  the  Cabinet  if  the  Secre~
 tary  is  to  be  appointed  as  the  Chair-
 tan  of  a  Public  sector  Corporation  it
 can  only  be  done  with  the  approval
 of  the  Cabinet.  It  is  not  as  if  one
 Minister  appoints  the  Secretary  as  the
 Chairman  of  some  Corporation.  l  do
 not  think  I  can  say  here  and  now  that
 this  will  be  accepted  and  this  will  be
 done,  If  anything  is  to  be  done,  it  wil
 be'done  by  the  Cabinet.  It  should  go
 to  the  Cabinet  again.

 Shri  Surendranath  Dwivedy:  It  is
 a  question  of  change  in  the  policy.

 ‘Shri  ‘Sanjiva  Reddy:'As  a  general
 policy,  I  agree.
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 Sir,  I  do  not  want  to  go  into  other
 details.  I  thank  the  hon.  Members
 again  for  giving  their  suggestions  and
 for  their  co-operation.

 Shri  Narendra  Singh  Mahida:  On  a
 point  of  clarification.  On  the  28th
 March,  the  pilots,  the  engineers  and
 the  navigators  had  approached  Mr.
 Tata  for  an  unconditional  arbitration.
 Mr.  Tata  refused  it.  May  I  know  why
 Mr.  Tata  refused  it?

 Shri  Sanjiva  Reddy:  No  question
 of  unconditional  arbitration  to  the  ex-
 tent  I  know.  We  are  asking  them  ६०
 join  the  duty  unconditionally.  Mr.
 Tata  is  the  Chairman  of  the  Corpora-
 tion.  Nobody  need  persuade  Mr.  Tata.
 But  he  is  very  very  unhappy  because
 the  reputation  of  the  Air  India  which
 was  so  high  has  gone  so  low.

 Mr.  Sj)eaker:  May  I  put  all  the  cut
 motions  together  to  the  vote  of  the
 House?  Yes.
 All  the  cut  motions  were

 negatived,
 Mr.  Speaker:  The  question  is:

 “That  the  respective  sums  not
 exceeding  the  amounts  shown  in
 the  fourth  column  of  the  order
 paper,  be  granted  to  the  Presi-
 dent,  to  complete  the  sums  neces-
 sary  to  defray  the  charges  that
 will  come  in  course  of  payment
 during  the  year  ending  the  3!st
 day  of  March,  1967,  in  respec!  of
 the  heads  of  demands  entered  in
 the  second  column  thereof  against
 Demands  Nos.  86—93  and  37—
 40  relating  to  the  Ministry  of
 Transport  and  Aviation.”

 The  motion  was  adopted.

 put  and

 {The  ti  for  Demands  for
 Grants  which  were  adopted  by  the
 Lok  Sabha,  are  reproduced  below—
 Ed.)
 Demand  No.  86—Mrastry  or  Trans-

 port  aNnp  AVIATION
 “That  a  sum  not  exceeding

 Rs.  -1,38,83,000,  be  cranted  to
 the  President  to  complete  the
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 sum  necessary  to  defray  the  the  President  to  complete  the
 ee  perme  a

 come
 Ps

 sum  necessary  to  defray  the pay  uring  the  charges  which  will  come  in
 ol  ending  the  3ist  of  March.  course  of  payment  during  the »  in  respect  of  Ministry  ot  year  ending  the  3lst  day  of  March, Transport  and  Aviation’.  967  in  respect  of  ‘Lighthouses
 Demanp  No.  87—METEoROLOGY  and  Lightships’.”

 ‘That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  -2,37,51,000 *  be  granted  to  Demanp  No.  92—AVIATION
 the  President  to  complete  the  “That  a  sum  not  exceeding
 sum  necessary  to  defray  the  Rs.  5,99,70,000  be  granted  to
 charges  which  will  come  in  the  President  to  complete  the
 course  of  payment  duving  the  sum  necessary  to  defray  the
 year  ending  the  3ist  day  of  March,  charges  which  will  come  in
 967  in  respect  of  ‘Meteorology’.”  course  of  payment  during  the

 year  ending  the  3lst  day  of  March, Dsmanp  No.  88—CenTRAL  Roap  Funp  967  in  respect  of  ‘Aviation’,”
 “That  a  sum  not  exceeding

 Rs.  -3,17,60,000°  be  granted  to  Demand  No.  93—OrTHER  REVENUE
 the  President  to  complete  the  EXPENDITURE  OF  THE  MINISTRY  OF
 sum  necessary  to  defray  the  TRANSPORT  AND  AVIATION
 charges  which  will  come  in
 course  of  payment  during  the  “That  a  sum  not  exceeding
 year  ending  the  3lst  day  of  March,  Rs.  -2,88,06,000  be  granted  to
 967  in  respect  of  ‘Central  Road  the  President  to  complete  the
 Fund’.”  sum  necessary  to  defray  the

 charges  which  will  come  in
 Demand  No.  89—ComMMUNICATIONS  course  of  payment  during  the

 (inctupinc  NationaL  Hicuways)  year  ending  the  3lst  day  of  March,
 “That  a  sum  not  excecding  967  in  respect  of  ‘Other  Revenue

 Rs.  9,57,77,000  be  granted  to  Expenditure  of  the  Ministry  of
 the  President  to  complete  the  Transport  and  Aviation’.”
 sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  will  come  in  Demand  No.  37—Caprmat  OUTLAY  ON
 course  of  payment  during  the  Roaps
 year  ending  the  3lst  day  of  March,  “That  a  sum  not  exceeding 967  in  respect  of  ‘Communica-  पड...  -40,10,57,000  be  granted  to
 tions  (including  National  High-  the  President  to  complete  the
 ways)’.  sum  necessary  to  defray  the

 Demanp  No.  90—MERCANTILE  MARINE  charges  which  will  come  in
 i  eedin,  course  of  payment  during  the ‘That  a  sum  not  exceeding  year  ending  the  315  day  of  March, Rs,  +1,34,28,000  be  granted  to

 the  President  to  complete  the  967  in  respect  of  ‘Capital  Outlay
 on  roads’.” sum  necessary  to  defray  the

 charges  which  will  come  in  Demanp  No.  88—Caprra  UTLA course  of  payment  during  the  2  Ne:
 om

 Po  aor
 year  ending  the  3lst  day  of  March,
 967  in  respect  of  ‘Mercantile  “That  a  sum  not  exceeding
 Marine’.”  Rs.  6,91,27,000  be  granted  to

 the  President  tet “DemAnNn  No.  9]—LichTHOUSES  AND  sua  wecesuary  to.  defray  ra
 LIGHTSHIPS  charges  which  will  come  in

 ‘That  a  sum  not  exceeding  course  of  payment  during  the
 Rs.  -1,12,47,000  be  granted  to  year  ending  the  Sist  of  March,
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 967  in  respect  of  ‘Capital  Outlay
 an  Ports’.”

 Demanpd  No.  39—CapitAi,  OUTLAY  ON
 AVIATION

 exceeding
 Granted  to

 complete  the

 ‘That  a  sum  not
 Rs.  4,19,21,000  be
 the  President  to
 sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  will  come  in
 course  of  payment  during  the
 year  ending  the  3lst  of  March,
 967  in  respect  of  ‘Capita!  Outlay
 on  Aviation’.”

 DemAND  No.  40—OrHErR  CAPITAL
 OvuTLAY  oF  THE  MINISTRY  oF  TRANS-
 PORT  AND  AVIATION

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  -2,31,52,000  be  granted  to
 the  President  to  compiete  the
 sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  will  come  in
 course  of  payment  during  the
 vear  ending  the  3ist  of  March,
 967  in  respect  of  ‘Other  Capital
 Outlay  of  the  Ministry  of  Trans-
 port  and  Aviation’.”

 MrINIstRY  OF  Works,  Hovusinc  AND
 Ursan  DEVELOPMENT

 Mr.  Speaker:  The  House  will  now
 take  up  discussion  and  voting  on
 Demand  Nos.  94  to  97  and  4]  to  243
 relating  to  the  Ministry  of  Works,
 Housing  and  Urban  Development  for
 which  5  hours  have  been  allotted.

 Hon.  Members  desirous  of  moving
 their  cut  motions  may  send  slips  to
 the  Table  within  5  minutes  indicat-
 ing  which  of  the  cut  motions  they
 would  like  to  move.
 Demanp  No.  94—Mrnistry  or  Worxs,

 Hovusmva  AND  URBAN  DEVELOPMENT
 Mr.  Speaker:  Motion  moved:

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  -18,88,000.  be  granted  to
 the  President  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  che
 sharges  which  will  come  in  course

 of  payment  during  the  year  end-
 ing  the  8lst  day  of  March,  1967,
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 in  respect  of  ‘Ministry  of  Works,
 Housing  and  Urban  Develop-
 ment’.”

 Demand  No.  95—Pugtic  Works
 Mr,  Speaker:

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs,  29,56,83,000  0९  granted  to
 the  President  to  compiete  the
 sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  will  come  in  course
 of  payment  during  the  year  end-
 ing  the  3lst  day  of  March,  1967,
 in  respect  ‘Public  Works’.”

 Motion  moved:

 Demann  No.  96—SraTIONERY  AND
 PRINTING

 Mr.  Speaker:  Motion  moved:
 ‘That  a  sum  not  exceeding

 Rs.  9,82,51,000  be  granted  to
 the  President  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  will  come  in  course
 of  payment  during  the  year  end-
 ing  the  3lst  day  of  March,  1967,
 in  respect  of  ‘Stationery  and
 Printing’.”

 Demanp  No.  97—OrHER  REVENUE  Ex-
 PENDITURE  OF  THE  MINISTRY  OF
 Works,  HoustNc  AND  URBAN  Deve-
 LOPMENT
 Mr.  Speaker:  Motion  moved:

 exceeding
 granted  to

 “That  a  sum  _  not
 Rs.  -1,81,87,000,  be
 the  President  to  complete  §  the
 sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  will  come  in  course
 of  payment  during  the  year  end-
 ing  the  3lst  day  of  March,  1967,
 in  respect  of  ‘Other  Revenue  Ex-
 penditure  of  the  Ministry  of
 Works,  Housing  and  Urban  Deve-
 lopment’.”

 Demanp  No.  4l—Caprra,  OvTLay  of
 Posiic  Worns

 Mr.  Speaker:  Motion  moved:
 “That  a  sum  not  exceeding

 Rs,  8,50,37,000  be  granted  to
 the  President  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  will  come  fn  course
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 [Mr.  Speaker]
 of  payment  during  the  year  end-  duled  castes)  and  scheduied  tribes
 ing  the  3lst  day  of  Match,  1967,
 in  respect  of  ‘Capital  Outlay  on
 Public  Works’.”

 Demanpd  No.  42—Detnr  CAPITAL
 OvuTLAY

 Mr.  Speaker:  Motion  moved:
 “That  a  sum  not  exceeding

 Rs,  -11,51,12,000,  be  granted  to
 the  President  to  comple'e  the
 sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  will  come  in  course
 of  payment  during  the  year  end-
 ing  the  3lst  day  of  March,  1967,
 in  respect  of  ‘Delhi  Capital  Out-
 lay’.”

 Demand  No.  43—Orner  Caprrac
 OUTLAY  OF  THE  Ministry  oF  Worrs,
 Hovusinc  AND  URBAN  DEVELOPMENT
 Mr.  Speaker:  Motion  moved:

 “That  a  sum  not  exceeding
 Rs.  67,08,000  be  granted  to
 the  President  to  complete  the
 sum  necessary  to  defray  the
 charges  which  will  come  in  course
 of  payment  during  the  year  end-
 ing  the  3ist  day  of  March,  1967,
 in  respect  of  ‘Other  Capital  Out-
 lay  of  the  Ministry  of  Works,
 Housing  and  Urban  Develop-
 ment’.”
 Shri  Wallamanda  Reddy  (Marka-

 pur):  Mr.  Speaker,  Sir,  I  would  like
 to  draw  the  attention  of  the  Minister
 to  the  performance  of  his  Department
 regarding  works  and  housing  in:  the
 Plan  period.
 6.38  brs.

 (Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair]
 Everybody  knows  that  after  food

 and  clothing,  people  need  housing
 facilities.  The  housing  facilities  are
 the  most  impogtant  aspect  of  this
 Report  and  any  Government,  worth
 ita  name,  sbould  provide  these  hous-
 ing  facilities  to  the  peaple  who  are
 poor,  who  have  no  house  sites,  no
 houses  and  no  facilities  for  drinking
 water,  and  to  those  Harijans  (sche-

 people  and  the  agricu‘tural  labourers,
 about  more  than  740  crores  of  people,
 who  have  no  such  facilities  at  all.
 This  Government  has  failed  to  have
 a  Plan  which  meets  the  <eeds  of
 these  people.  Also,  the  importance
 that  has  been  given,  in  the  First  Plan,
 the  Second  Plan  and  the  Third  Pian,
 is  not  so  much  and  the  very  provision
 that  is  made  in  the  Plan  is  not  so
 much,  To  my  _  surprise,  even  the
 meagre  provision  that  has  been  made
 in  the  Third  Plan  is  not  being  pro-
 perly  utilised  by  the  Ministry.

 For  instance,  in  the  First  and  Second
 Plans  the  amount  that  was  allotted  for
 housing  was  Rs,  i-50  crores,  but  that
 was  not  spent  fully;  the  number  of
 houses  sanctioned  was  about  3,20,000
 but  only  -1,95,000  houses  were  complet-
 ed  in  the  two  Plan  periods,  i.e.,  in  ten
 years.  In  the  Third  Plan,  the  Govern-
 ment  have  allotted  Rs.  80:62  crores  for
 States,  Rs.  9.53  crores  for  the  Union
 Territories  and  Rs.  22°4]  crores  for
 the  Centre.  Out  of  these,  the  States
 lave  spent  only  Rs.  37°73  crores;  the
 Union  Territories  have  spent  Rs.  20°53
 crores;  and  the  Central  Government
 have  spent  only  Rs.  ‘1157,  crores,  thus
 totalling  about  Rs.  69°83  crores.  That
 means,  the  State  Governments,  the
 Central  Government  and  the  Union
 Territories,  all  combined  together,
 have  spent  only  about  57%  of  the  total
 amount  that  has  been  provided  in  the
 Thirg  Plan  for  the  four  years.  Now
 it  has  been  estimated  that  the  actual
 expenditure  in  the  Third  Plan  would
 be  about  Rs.  90  crores.  I  would  like  to
 know  why  this  Government  have  not
 eared  to  see  that  the  meagre  amount
 that  has  been  allotted  in  the  Third
 Plan  has  been  properly  utilised  by  the
 States.  What  was  the  matter?  Why
 have  the  States  not  utilised  the  amount
 that  has  been  provided?  As  far  as
 this  matter  is  concerned,  the  Central
 Government  have  not  spent  the  very
 amount  they  have  ailetted  for  them-
 selves  on  the  plea  that  the  State  Gov-
 ernments  have  not  given  their  match-
 ing  grants.
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 As  against  the  Plan  target  of  cons-
 tructing  4  lakh  houses  under  the
 various  schemes,  the  likely  achieve-
 ment  is  estimated  to  be  2.2  lakh
 houses,  as  it  has  been  recently  estimat-
 ed  by  the  Planning  Commission.  This
 shows  how  this  Ministry  have  virtually
 failed  to  utilise  even  the  very  meagre
 amounts  that  have  been  provided  in
 the  Third  Plan.  Specially  in  these
 housing  schemes,  they  have  got  so
 many  schemes,  but  the  Government
 have  virtually  failed  to  give  proper
 attention  to  those  people  who  need  the
 Government's  help,  for  instance,  indus-
 trial  workers,  plantation  workers,  agri-
 cultural  labourers  and  Harijans,  I  find
 from  the  report  that  the  amounts  that
 have  been  allotted  for  the  industrial
 workers  have  not  been  utilised  and
 the  employers  have  not  cared  to  con-
 struct  houses,  even  when  the  Govern-
 ment  have  come  forward  to  give  some
 loans.  In  regard  to  plantation  work-
 ers,  the  Government  have  allotted  some
 money  to  build  houses,  but  these  in-
 dustrialists  clearly  refused  to  construct
 houses  on  the  plea  that  they  have  no
 money.  The  Government  have  come
 round  to  give  some  subsidy  also—about
 25%,

 The  Government  have  not  taken  care
 in  regard  to  construction  of  houses  for
 the  welfare  of  the  Harijans.  In  this
 country,  nearly  ten  crores  of  people—
 Harijans,  (scheduled  castes)  and  sche-
 duled  tribes—have  not  got  even  the
 housing  sites  for  constructing  small
 huts.  They  have  not  allotted  any
 money  for  that.  The  Government
 have  simply  stated  in  the  report  that
 they  have  some  money  for  this  purpose,
 I  do  not  know  how  much  money  has
 been  allotted  for  taking  house  sites
 and  how  much  has  been  spent  on
 house  sites  for  Harijans.  The  Gov-
 ernment  have  virtually  neglected  to
 5९९  that  these  downtrodden  people,
 these  Harijans,  get  at  least  some  house
 sites,  though  not  constructed  houses.
 Under  the  industrial  housing  schemes,
 since  1962.  only  +1,54.000,  houses  have
 been  completzd  out  of  about  +1,79,000
 houses  which  were  estimated  to  be
 completed,
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 In  regard  to  slum  clearance  also, the  Government  have  virtually  failed.

 The  amount  that  is  allotted  by  the
 Central  Government  for  the  housing
 sector  is  to  be  spent  main!y  on  slum
 clearance,  but  there  is  a  provision  that
 the  State  Governments  also  have  to
 pay  something  as  matching  grants.
 Because  the  State  Governments  have
 failed  to  pay  that,  the  Central  Govern-
 ment  did  not  spend  the  amount  allot-
 ted;  they  have  utilised  only  50  per  cent
 of  the  total  allotment  that  has  been
 made  in  the  Third  Plan.  From  956
 to  1065,  the  Government  were  to
 construct  94,898  dwelling  units,  but
 they  completed  only  52,984  dwelling
 units.

 Under  the  village  housing  schemes,
 as  it  has  been  clearly  stated  in  the
 Third  Plan,  the  first  place  in  the  pro-
 gramme  for  improving  village  housing
 should  be  given  to  housing  for  Hari-
 Jans,  agricuitural  workers  and  those
 sections  of  the  community  whose
 housing  conditions  are  very  deplorable.
 Everybody  knows  that.  It  is  a  good
 thing  that  it  has  been  put  in  the  Third
 Plan,  but  these  things  have  not  bcen
 translated  into  action.  The  Govern-
 ment  have  failed  to  note  this  point
 which  hag  been  put  in  the  Third  Plan.
 The  Government  have  not  cared  to  see
 that  even  the  meagre  amount  that  has
 been  allotteq  for  village  housing
 schemes  is  utilised.  They  have  not
 utilised  the  money.  I  have  requested
 the  Ministry  again  to  give  the  details.

 श्री  हुकम  अब्द  कछवाय  (देवास)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय,  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न
 है  1  सदन  में  गायत्री  नहीं  है  ।

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  bell  is
 being  rung.

 There  is  no  quorum.  The  bell  is
 being  rung  once  again.  Now  there  is
 quorum.  The  hon.  Member  may  con-
 tinue.

 Shri  Yallamanda  Beddy:  As  regards
 village  housing  sch  ,  Gover:  it
 had  sanctioned  an  amount  of  Rs.  8.0l
 crores  up  to  1985.  Out  of  this  amount,
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 only  Rs,  6.20  crores  have  been  disbur-
 sed.  The  number  of  houses  sanctioned
 was  57,923  of  which  only  28,362  have
 been  completed,

 As  regards  house-sites,  no  informa-
 tion  has  been  provided  in  the  report
 or  anywhere  else  about  the  amount
 allotted  for  buying  house-sites.  The
 question  of  house-sites  is  a  very  impor-
 tant  thing,  as  far  as  the  villagers  are
 concerned.  Government  will  take
 time  to  construct  houses  for  all  the
 Harijans  and  the  poor  people  in  the
 villages.  In  every  village,  there  is  a
 craze  at  least  for  having  a  house-site.
 At  least  the  house-sites  can  be  provid-
 ed  by  Government.  There  are  many
 cases  where  Government  could  not
 take  action  to  acquire  the  land  even
 after  they  had  proceeded  in  the  matter,
 due  to  pressure  from  the  landlords  and
 due  to  so  many  defects  in  the  Act.
 The  State  Governments  have  been  re-
 questing  the  Centre  since  a  long  time
 to  amend  the  Act  in  such  a  way  that
 whenever  Government  want  to  acquire
 land  from  the  landlords  or  house-
 sites,  they  can  do  so  easily.  But  up  till
 now,  nothing  has  been  done  in  this  re-
 gard.  You  will  be  surprised  to  know
 that  there  are  so  many  cases  which
 have  been  pending  for  the  last  sixteen
 or  fourteen  years.  Even  after  the
 awards  had  been  given,  those  lands
 have  not  been  acquired  because  the
 landlords  have  been  raising  all  sorts  of
 legal  difficulties  and  Government  have
 been  unable  to  do  anything  in  that
 regard.  Therefore,  I  would  request
 the  hon.  Minister  to  see  that  proper
 legislation  is  brought  forward  to  amend
 the  Act  so  as  to  enable  the  acquisition
 of  house-sites  for  the  Harijans.  Till
 now,  this  has  not  been  attempted.  I
 would  request  the  Government  once
 again  to  look  into  the  matter  and  see
 that  proper  legislation  is  brought  for-
 ward.

 Coming  to  the  needs  of  these  peo-
 ple,  I  feel  that  Government  should
 allot  at  least  Rs.  200  crores  for  pro-
 viding  house-sites  and  houses  for  the
 Harijans.
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 Regarding  allotment  of  Government
 accommodation  in  Delhi,  recently  Gov-
 ernment  have  issued  an  order  that
 even  those  officers  who  have  got  pri-
 vate  houses  in  Delhi  could  also  be  pro-
 vided  with  Government  accommoda-
 tion.  I  do  not  know  why  Government
 should  have  issued  such  an  order.  It
 there  had  been  sufficient  accommoda-
 tion  in  Delhi  so  that  they  could  provide
 Government  accommodation  to  each
 and  every  Government  official  in  Dethi,
 certainly  Government  could  do  so  and
 allot  houses  even  to  those  who  have
 got  their  own  private  houses  in  Delhi,
 but  as  it  is  there  is  paucity  of  Govern-
 ment  accommodation  and  some  Gov-
 ernment  officers  have  no  houses  to  live
 in.  Therefore,  I  would  request  Gov-
 ernment  to  look  into  the  matter  and
 rectify  the  position.

 As  regards  stationery,  I  want  to
 bring  to  the  notice  of  this  House  one
 important  point.  Recently,  the  Mini-
 stry  has  decided  that  there  would  be
 a  decentralisation  of  the  budget  re-
 garding  the  Printing  and  Stationery
 Department.  I  do  not  know  how  the
 Ministry  has  taken  such  a  decision
 without  even  going  into  the  implica-
 tions  of  that  decision.  Has  that  deci-
 sion  been  implemented  on  the  plea  that
 there  will  be  economy  in  the  Depart-
 ment  and  secondly  that  the  necessary
 stationery  could  be  supplied  to  the
 concerned  Departments  more  easily?  !
 would  submit  that  these  two  objectives
 have  not  been  achieved  as  a  result  of
 this  decentralisation,  and  this  has  been
 proved  by  the  Association  of  the  Sta-
 tionery  Department  employees.  I
 would  illustrate  the  position  by  men-
 tioning  the  example  of  only  eight
 items.  If  these  items  had  been  pro-
 cured  from  the  Stationery  Department,
 the  Government  Departments  would
 have  had  to  pay  only  Rs.  52,41,729.
 whereas  when  they  had  to  purchase
 the  same  articles  in  the  open  market.
 they  had  to  pay,  and  they  have  paid
 virtually  about  Rs.  74,834,632.  Virtu-
 ally,  the  estimated  loss  would  be  about
 Rs,  22  lakhs.  If  we  see  the  heavy  loss
 that  is  incurred  by  the  Government
 Departments  to  the  tune  of  about
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 Rs.  22  lakhs  on  just  eight  items,  we  can
 estimate  what  a  colossal  loss  would  be
 incurred  by  Government  as  a  whole  if
 each  and  every  Department  is  allowed
 to  go  to  the  open  market  for  purchas-
 ing  so  many  other  items,

 Therefore,  I  would  request  the  hon.
 Minister  to  explain  why  the  Ministry has  taken  such  a  decision  and  whether
 the  Ministry  hed  worked  out  the  eco-
 nomy  of  such  decentralisation  of  the
 activities  of  the  Stationery  Depart-

 ment.  I  would  request  the  hon.  Minl-
 ster  to  give  us  the  reasons  for  this.
 He  should  also  tell  us  whether  there
 has  been  loss  or  not,  and  if  so,  why
 Government  are  pursuing  the  same
 scheme.

 There  was  a  representation  to  the
 Ministry  in  this  regard  by  the  Associa-
 tion  of  the  Stationery  Department  em-
 ployees.

 hon.
 his

 Mr,  Deputy-Speaker:  The
 Member  should  try  to  conclude
 speech  now.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hoshan-
 gabad):  He  can  go  on;  this  time  can
 be  adjusted  in  the  other  Demands.
 Only  the  total  time  for  cach  varty
 should  not  exceed  the  allotted  time.

 Mr.  Deputy-Speaker:  But  if  on  every
 set  of  Demands  the  time  is  exceeded,
 then  what  is  to  be  done?

 Shri  Hart  Vishnu  Kamath:  We  have
 ‘been  told  that  the  total  time  should
 not  be  exceeded.

 Shri  Yallamanda  Reddy:  Everything
 that  is  spoken  here  should  be  taken
 into  account  including  ल  Kamath’'s
 remarks  now  and  then.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  I  did  not
 interrupt  my  hon.  friend.  Let  him
 carry  on.  I  was  only  trying  to  help
 him.

 Shri  Yallamanda  Reddy:  I  would
 request  the  han,  Minister  to  look  into
 the  representation  made  by  the  Asso-
 ciation  regarding  this  matter.  Till
 now,  the  Ministry  has  failed  to  take
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 Notice  of  this  representation  and  they
 have  behaved  in  such  a  way  ag  if  they
 want  to  avoid  the  representation  from
 the  association,  Therefore,  I  would
 once  again  request  the  hon.  Minister
 to  look  into  the  matter  and  abandon
 this  decentralisation  scheme.

 Shri  Shiv  Charan  Gupta  (Delhi
 Sadar):  I  do  not  agree  with  the  hon.
 Member  who  has  just  concluded  that
 the  Ministry  of  Works  and  Housing
 did  not  utilise  its  allocations  fu'ly.
 That  is  not  a  fact.  If  we  just  look  at
 the  allocations  made  and  the  amount
 utilised  by  the  Works  and  Housing
 Ministry  and  for  the  projectg  directly
 under  their  charge,  we  shall  observe
 that  they  have  exhausted  all  the  allo-
 cations.  But  the  difficulty  of  the  Mini-
 stry  is  that  some  of  the  schemes  are
 carried  out  by  the  States  and  by  the
 Union  Territories.  The  States  do  not
 attach  as  much  importance  as  they
 should  to  these  housing  schemes,  and
 the  result  is  that  sometimes  alloca-
 tions  made  are  not  utilised.  Secondly,
 the  difficulty  is  that  despite  whatever
 allocations  were  made  to  this  Ministry
 under  the  Third  Five  Year  Plan,  the
 Finance  Ministry  or  the  other  Minis-
 tries  of  the  Government  decided  to
 curtail  the  allocations  of  this  Ministry
 on  account  of  the  emergency  created
 by  the  Chinese  aggression  in  962  and
 the  Pakistani  aggression  in  1968.

 वा  brs,

 But  when  we  have  this  review  of
 the  situation,  we  must  admit  one  im-
 portant  fact,  and  that  is  that  the
 housing  shortage  continues  to  be  in
 the  whole  country.  Urbanisation  is
 taking  place  due  to  varioug  develop-
 mental  schemes,  and  if  proper  atten-
 tion  is  not  paid  to  housing,  we  will  be
 in  a  very  difficult  situation,  because
 slums  wil]  be  created,  insanitary  con-
 ditions  will  come  to  prevail  and  all
 sorts  of  health  hazards  would  be  there.
 Therefore,  it  is  essential  that  now
 Government  take  account  of  these
 things;  if  the  Ministry  of  Works  and
 Housing  is  not  in  @  position  to  take  up
 this  matter  independently,  I  think  it
 enjoins  on  this  whole  House  to  take
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 up  this  matter,  discuss  it  and  come  to
 some  sort  of  conclusion  as  to  what  is
 to  be  done  in  the  Fourth  and  subse-
 quent  Plans  for  tackling  this  matter,
 because  unless  we  pay  attention  to
 this  matter  in  the  general  context  of
 the  situation  and  face  this  housing
 shortage  problem  and  solve  it  right
 now,  there  will  be  serious  difficulty  in
 future.  हू

 It  is  good  that  to  the  Ministry  of
 Works  and  Housing  has  been  added
 the  department  of  Urban  Develop-
 ment.  But  I  must  point  out  that  in
 Delhi  the  work  of  land  acquisition  is
 still  dealt  with  by  the  Home  Ministry.
 This  kind  of  dual  contro]  sometimes
 puts  us  in  very  great  difficulty,  be-
 cause  sometimes  we  have  to  run  to
 the  Home  Ministry,  sometimes  to  the
 Ministry  of  Works  and  Housing,  and
 we  are  not  in  g  position  to  discuss  the
 whole  matter  in  an  objective  manner;
 secondly,  we  are  not  in  a  pusition  to  pin
 responsibility  on  one  Ministry  as  to
 how  and  in  what  manner  things  should
 be  done  in  Delhi.  Therefore,  it  is  very
 essential,  particularly  in  Delhi  which
 is  directly  under  the  Centra]  Govern-
 ment,  not  only  in  respect  of  housing
 but  in  regard  to  the  whole,  adminis-
 tration,  that  the  responsibility  of
 housing,  land  acquisition  etc.  should
 squarely  and  pointedly  be  transferred
 to  the  Ministry  of  Works  and  Housing,
 so  that  whenever  there  is  any  prob-
 lem,  we  may  be  able  to  discuss  this
 question  with  them.

 Now,  I  do  not  want  to  take  time  on
 the  all-Indiga  question,  but  I  would  cer-
 tainly  draw  your  attention  to  the  con-
 ditions  prevailing  in  the  capital.  What
 -was  the  object  of  the  land  policy  en-
 unciated  in  the  Third  Five  Year  Plan
 particularly  in  Delhi,  because  Delhi
 is  a  developing  and  expanding  city
 and  there  continues  to  be  an  inffux  of
 Population  into  the  city  every  year?
 It  ha;  been  estimated  by  the

 i  th  I  that  on
 an  average  25,000  families  would
 be  added  to  ODelhi’s  population
 every  year  after  1961.  Although  this
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 is  a  conservative  estimate,  even  if  this
 estimate  is  accepted,  we  have  to  see
 what  are  the  conditions  jn  Delhi  con-
 sequent  on  this  influx.

 What  was  the  object  of  mass-ccale
 land  acquisition  and  construction  of
 houses  in  Delhi?  The  object  was  that
 land  values  should  be  brought  down;
 secondly,  that  sub-standarg  develop-
 ment  should  stop;  thirdly,  that  pro-
 fiteering  by  speculators  or  colonisers
 in  plots  should  be  checked.  These
 were  the  main  objects  so  that  people
 may  get  plots  at  reasonable  prices.
 Let  us  now  have  a  comparative  state-
 ment  about  the  price  of  land.  What
 was  the  position  in,  say,  958  and
 +1959,  even  in  960  at  the  end  of  the
 Second  Plan,  and  what  is  the  position
 today?  Even  land  developed  by  the
 Delhi  Development  Authority  which
 is  charged  with  working  this  scheme
 hag  been  sold  to  very  low  income
 groups,  in  lots  of  80  and  25  square
 yards  at  Rs.  39  and  Rs.  42  per  square
 yard,  Further,  they  auctione  plots,
 they  auctioned  them  plots  of  200
 square  yards  and  above.  The  auction
 price  comes  to  Rs,  65,  Rs.  75  even
 Rs.  85  per  square  yard.

 IT  put  it  through  you  to  Govern-
 ment  whether  it  is  in  this  way  that  we
 want  to  control  land  prices,  whether
 through  this  means  we  would  be  able
 ta  help  the  poor  people  to  construct
 their  own  houses  or  to  solve  their
 housing  problem.

 Hf  swe  look  at  things  as  they  are
 happening  in  Delhi,  we  will  be  con-
 vinced  that  there  is  absolutely  no
 realisation  about  the  situation  as  it  is
 prevailing.  Ht  was  the  planners’
 estimate  that  in  the  beginning  of
 Third  Five  Year  Plan,  there  was  8
 shortage  of  145,000  houses  in  980
 By  the  end  of  the  Third  Plan,  the
 additional  requirement  would  be
 125,000  units.  That  is,  in  all,
 27,000  units  would  be  required.  It
 was  suggested  that  Government



 9597  D.G.  1966-67

 should  construct  25,000  units,  under
 the  low  income  group  housing  scheme
 there  should  be  constructed  another
 25,000  units—again  this  was  to  be  done
 under  the  public  sector—and  there
 should  be  75,000  units  under  private
 housing—tota]  125,000  That  was  how
 it  was  apportioned.  It  was  also  estima-
 ted  that  about  Rs.  83  crores  may  be
 -‘Tequired  for  the  purpose.

 Firstly,  whatever  allocations  or  es-
 timates  were  fixed  in  the  Matter  Plan
 for  the  Third  Five  Year  Plan,  we  are
 much  behind  that.  If  we  look  at  the
 performance  in  actual  achievement  of
 targets,  you  will  be  surprised  that  in
 addition  to  the  houses  constructed  by
 the  Ministry  of  Works  and  Housing
 for  their  employees.  only  5,7I2
 houses  have  been  constructed.  If  we
 look  at  the  register  of  property  tax
 of  the  Delhi  Municipal  Corporation,
 we  find  that  only  40,000  properties
 have  been  added  in  the  property  tax
 register.  Again,  all  those  properties
 are  not  authorised  ones—a  large
 number  of  those  properties  have
 been  constructed  unauthorisedly.  It
 is  here  that  we  stand.

 Now,  what  did  Government  do?
 Whatever  plots  were  available  in
 approved  colonies,  in  respect  of  them
 they  issued  a  notification  in  March
 964  and  tried  to  freeze  those  plots.
 They  extended  the  term  by  another
 year  administratively,  and  again  by
 another  year.  What  happened?  Now
 those  people  who  thought  that  Gove-
 rmment  might  mean  business,  tried  to
 sel]  their  plots.  In  1964,  when  this
 Notification  was  issued  by  Govern-
 ment,  the  price  per  square  yard  was
 Rs.  100;  it  fell  down  to  Rs.  50,  and
 Re.  60.  The  falj  was  to  that  extent.
 But  unfortunately,  Government  80
 many  times  play  stunts.  What  did
 they  do?  They  made  those  honest
 people  sell  their  plots.  Now  the  price
 of  the  same  plots  is  Rs.  50  and
 Rs.  75  per  square  yard.

 I  would  very  humbly  make  this
 submission  to  this  hon.  House.  Let
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 Members  of  the  House  go  into  this
 question  a3  to  how  things  are  happen- ing  in  Delhi  and  where  we  stand,  be~
 cause  it  is  the  capital  of  India;  if
 there  is  an  influx  of  population  and  if we  do  not  provide  housing  for  the
 incoming  population.  if  we  do  not
 Provide  other  amenities,  conditions  are
 going  to  be  worse  and  I  think  neither
 Government  ‘nor  this  hon.  House  can
 afford  to  let  that  situation  develop here.

 At  present,  under  the  Central  Gov-
 ernment  list,  if  we  take  the  all-India
 figure,  there  is  g  shortage  of  about
 105,000  houses.  In  Delhi  alone,  there
 igs  a  shortage  of  60,000  houses.  As  far
 as  the  employees  of  the  Delhi  Ad-
 ministration  are  concerned,  out  of
 40.000  employees,  only  5  per  cent
 have  accommodation.  This  is  the
 situation.  Is  it  not  destrable  that  in
 a  city  like  Delhi,  which  is  the  capital,
 Government  should  try  to  understand
 the  reality  of  the  situation  ang  make
 bolder  provisions  in  the  plans
 and  not  reduce  allocations  just  for
 one  reason  or  other.  I  will  admit
 that  due  to  the  emergency  certain
 steps  have  got  to  be  taken,  some  pro-
 visions  have  got  to  be  adjusted,
 nevertheless  it  ig  important  that  fm-
 portant  provisions,  as  far  as  the
 Capital  is  concerned,  should  not  be
 disturbed  in  a  casual  manner.

 I  would  invite  the  attention  of  the
 House  to  go  through  the  Ma‘ter  Plan of  Delhi,  ag  I  said  earlier,  and  assess what  was  provided  there  with  regard
 to  industrial  plots,  with  regard  to
 commercial  plots,  with  regard  to
 other  facilities,  about  the  working
 force.  You  will  be  surprised,  if  T  may
 say  so,  that  though  fn  the  Jast  five
 years  industrial  plots  were  developed,
 if  you  try  to  find  out  how  many  fh-
 dustries  have  come  up  «on  these  plots,
 to  the  very  great  amazement  and
 surprise  of  the  hon.  House  you  wil
 find  that  hardly  one  or  two  faetories
 might  have  come  up  60  far.
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 What  is  going  to  happen  to  the

 working  force  which  is  increasing  in
 this  city  every  year?  People  will  take
 to  unauthorised  activities,  people  will
 come  and  squat,  just  become  hawkers.
 If  you  go  to  the  Chandni  Chowk  or
 Jumma  Masjid  area,  you  will  find
 that  while  four  or  five  years  back
 there  used  to  be  one  or  two  rows  of
 hawkers,  today  you  will  find  five  or  six
 rows  of  hawkers.  The  number  of  un-
 authorised  rehriwalas  is  more  than  tha
 authorised  rehriwalas,  the  number  of
 unauthorised  rickshawwalas  is  more
 than  authorised  rickshawwalas,  the
 number  of  unlicensed  industries  is
 much  more  than  the  licensed  indus-
 tries.  That  is  the  condition  in  Delhi.
 if  you  look  at  the  situation.  We  talk
 of  respect  for  law,  but  it  has  become
 an  unfortunate  position  that  because
 of  the  failure...

 An  hon,  Member:  It  is  the  respon-
 sibility  of  the  Home  Ministry.

 Shri  Shiv  Charan  Gupta:  It  is  not
 the  Home  Ministry.  It  has  a  very
 good  bearing  because,  whether  we
 discuss  the  Ministry  of  Works  and
 Housing  or  the  Third  Pian,  the
 Master  Plans  are  the  responsibility
 of  the  hon,  Minister.  Unless  those
 provisions  in  the  Master  Plan  are
 implemented  with  regard  to  develop- ment  of  land  and  with  regard  to
 housing  industries  etc.  I  am  afraid
 all  these  diseases  fellow  from  there.
 Therefore,  it  is  very  essential  that
 something  should  be  done  in  that
 regard.

 The  Delhi  Development  Authority has  constructed  about  80  houses  and
 has  decided  to  sell  those  houses  to
 the  people.  The  covered  area  is  about
 700  to  800  sq.  ft.  The  price  fixed  by
 the  D.D.A.  of  some  of  them  is  about
 Rs,  20,000.  I  put  it  to  you:  is  it
 Possible  for  a  person  belonging  to  the
 Poor  community  or  to  the  lower
 middle  class  to  afford  g  house  of
 Rs.  20,0007

 If  you  look  at  the  problem  of
 jhuggi-jhompriwalas,  what  is  hap-
 pening?  According  to  the  1960-61,
 Consys,  they  were  about  43,000,  The
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 hon.  Minister  was  kind  enough  to  say
 that  if  they  submitted  their  proofs,
 he  would  get  their  names  added  to
 that  list.  The  number  came  to  about
 50,000.  So  far,  25  sq.  yd.  plots  have
 been  allotted  to  only  about  20,000
 families;  30,000  is  the  balance,  and
 another  50,000  has  been  added  in  the
 last  five  years.  Is  this  city  going  to
 become  a  city  of  jhuggi-jhompdiwalas,
 shanty-dwellers?  And  tomorrow,  all
 sorts  of  problems  will  arise.

 Mr.  Deputy-Speaker:  He  has  taken
 17  minutes.

 Shri  Shiv  Charan  Gupta:  I
 take  two  or  three  minutes  more,

 will

 Again,  you  will  be  surprised  to
 know  that  when  Gandhiji  came  to
 Delhi  in  ‘1937,  he  started  an  agitation
 about  the  people  living  in  city
 ditches.  The  Delhi  Ajmeri  Gate
 Slum  Clearance  Scheme  was  consi-
 dered  by  the  Government  at  that
 time,  and  all  the  properties  were
 notified  for  acquisition.  More  than  2
 thousang  properties  had  been  acquir-
 ed.  But  what  is  the  progress?  It
 was  in  1937.  Thirty  years  after,  what  is
 the  progress  regarding  this  and  other
 slum  clearance  schemes?  If  we  have
 to  deal  with  problems  like  this,  I  am
 afraid  that  whatever  effort  is  made
 by  the  government,  it  is  negatived  by
 the  other  factors.  In  this  country  we
 take  things  very  lightly.  The  late

 ‘Prime  Minister  Pandit  Nehru  visited
 various  slum  areas  in  July  955  and
 he  gaid:  I  want  in  two  years  these
 katras  should  be  improved.  Eleven
 years  aftcrwards,  today  there  are  still
 800  more  katras  to  be  improved.
 Even  if  persons  like  Nehru  and
 Gandhiji  or  for  that  matter  the  high-
 est  person  in  the  land  wants  to  do
 certain  things,  ultimately  in  this
 Tigmarole  of  administrative  proce-
 dures  all  their  efforts  are  thwarted
 and  the  problems  remain  where  they:
 are.

 About  the  question  of  damages  for
 DDA  land.  The  hon.  Minister  has
 very  kindly  waived  damages  on  the
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 land  belonging  to  L&DO.  I  would
 submit  to  him  that  the  conditions  of
 those  people  who  are  occupying  the
 DDA  land  and  who  are  being  charged
 damages  is  no  better  and  therefore,
 I  would  urge  upon  him  to  treat  them
 also  on  the  same  basis.

 Under  the  master  plan  86  zonal
 plans  are  to  be  prepared  and  you  will
 be  surprised  that  the  master  plan
 becomes  a  legal  document  on  Ist
 September  1962,  So  far  only  one
 zonal  plan  has  been  approved  by  the
 government,  ll  plans  are  with  the
 Government;  29  have  been  published
 ‘by  the  DDA.  It  has  been  sent  to  the
 government.  In  all  70  plans  are  at
 different  stages.  Legally  speaking,
 technically  speaking,  no  development
 ig  possible  unless  the  land  used  is
 shown  in  the  zonal  plans.  What  is
 happening  in  Delhi?  Because  of  the
 housing  shortage  and  the  failure  of
 government  to  provide  housing  to  the
 lower  and  poorer  jpeople,  they  are
 eroding  the  green  land  provided  in  the
 master  plan.  The  price  of  land  in
 areas  which  are  earmarked  for  park-
 ing  purposes,  green  purposes,  not  for
 residential  purposes,  ig  Rs.  2l  per  sq.
 yard,  It  is  unauthoriseq  but  that  is
 how  the  master  plan  is  eroded  every
 day.  What  is  the  alternative?  A  tin
 shed  which  you  could  get  for  Rs.  30
 three  years  ago  goes  for  not  less  than
 Rs,  75  in  the  Lodi  Colony  and  other
 areas.  It  may  be  unauthorised.
 But  all  these  factors  go  to  show
 what  sort  of  difficulties  are  there
 in  Delhi.  Unless  the  government  and
 the  House  takes  them  into  account
 ang  adopts  a  bold  stand,  things  will
 be  difficult.  Therefore,  in  conclusion,
 I  would  suggest  to  the  hon.  Minister
 that  he  may  kindly  give  us  an  oppor-
 tunity  to  meet  the  hon.  Prime  Minister
 and  the  Finance  Minister  so  that  we
 may  discuss  this  question  of  Delhi
 threadbare  ang  come  to  some  sort  of
 conclusion  as  to  what  is  to  be  done
 in  Delhi  and  how  we  are  going  to
 face  the  housing  problem  of  the
 capital,  because  the  policy  so  far
 followed  by  the  Government  unfor-
 tunately  has  not  borne  fruit.  There-
 fore,  something  has  got  to  be  done  on
 this  account.

 CHAITRA  15,  888  (SAKA)  D.G.  1986-67,  9596

 Mr.  Deputy-Speaker:  Hon,  Members
 may  now  move  the  cut  motions  to
 Demands  for  Grants  relating  to  the
 Ministry  of  Works,  Housing  and
 Urban  Development,  subject  to  their
 being  otherwise  admissible.

 Shri  S.  M.  Banerjee  (Kanpur):  I
 beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 to  Re.  ww

 [Failure  to  execute  departmentally
 alt  minor  original  and  maintenance
 and  repair  works  of  the  C.P.W.D.
 (D).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 to  Re.  ww

 [Failure  to  place  all  officers  and  estab-
 lishments  as  are  paig  from  the
 Public  Works  head  of  account,
 under  the  administrative  control  ०,
 the  C.P.W.D.  (8)]

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 to  Re.  wn

 [Failure  to  carry  out  alt  major  origl-
 nal  works  in  the  C.P.W.D.  in  Delhi
 through  the  agency  of  National
 Buildings  Construction  Corporation
 Ltd.  (9)]

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 to  Re.  ww

 [Failure  to  recover  the  House  Rent
 Allowances  from  other  departments,
 which  is  recovered  by  them  from
 the  salary  of  the  staff  who  have
 been  allotted  Government  accom-
 modation  (10)7

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 to  Re.  wn

 [Failure  to  provide  electric  fans  in
 Class  IV  quarters  Outside  Delhi
 (aD).
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 {Shri  S.  M.  Banerjee]
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 to  Re.  ww

 [Failure  to  get  all  fans  repair  work
 of  Delhi  done  in  the  Fan  Repair
 Workshop  of  C.P.W.D.  (12)],

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs,  100.”

 {Need  to  place  the  air  conditioning
 and  electrical  works  of  the  Supreme
 Court  in  New  Delhi  under  the  same
 Superintending  Engineer  (Electri-
 cal)  of  the  CPWD  (i8)].

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 फ  Rs.  100.”

 [Delay  in  handing  over  certain  air
 conditioning  works  in  the  Wil-
 lingdon  Hospital  to  Executive
 Engineer,  Air  Conditioning  I  of
 CPWD  (i4)].

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100.”

 [Need  to  revise  the  scale  of  pay  of
 pay  of  motor  lorry  drivers  of
 CPWD  (5) ].

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100.”

 [Need  to  prepare  the  combined
 seniority  list  of  workcharged  staff
 of  Central  Electrical  Divisions  I
 &  II,  Calcutta  of  CPWD  (16).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100.”"

 {Need  to  check  continuous  employ-
 ment  of  workers  on  muster  roll
 for  maintenance  works  of  perma-
 nent  nature  in  each  section  of  A,
 B  and  Parliament  Works  Divi-
 stons  New  Delhi  of  CPWD  ani.
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 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100.”

 [Need  to  pay  the  increments  to
 certain  workcharged  staff  of
 Allahabad  Central  Division  of

 Central  Division  of  CPWD  for
 the  year  949  and  950  (18)].

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100.”

 (Need  to  maintain  zonal  seniority
 of  workcharged  staff  of  CPWD
 for  purposes  of  retrenchment
 only  (9)).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  300.7

 {Need  to  revise  the  scale  of
 pay  of  Road  Inspectors  on  work-
 charged  staff  of  the  CPWD  (20)).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100."

 iNeed  to  get  transferred  Provident
 Fund  account  of  workers  of
 CPWD  taken  over  from  the  Ran-
 chi  Mental  Hospital  (2l)].

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100."

 [Need  to  supply  liveries  to  the
 Elec.  Khalasis  of  CPWD  em-
 ployed  in  mechanical,  refrigera-
 tion  and  air-conditioning  works
 (22),  h

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  200  FJ

 [Need  to  transfer  to  the  Tegular
 establishment  the  Work  Assist-
 ants  of  CPWD  in  Calcutta  Zone,
 who  are  on  deputation  to  the
 P  &  T  Department  ((28)).
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 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs,  100.”

 [Need  to  provide  recreation  rooms
 to  workers  of  CPWD-  Enquiry
 Offices  at  Moti  Bagh,  Nanakpur,
 Ramakrishnapuram,  Netaji  Nagar,
 Laxmibai  Nagar,  Kidwai  Nagar,
 Andrews  Ganj  and  Shahjehan
 Road  (24)].

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100.”

 [Need  to  create  additiunal  perma-
 nent  posts  for  work-charged  staff
 of  the  CPWD  with  effect  from
 Ist  April,  4964  (25)].

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  300.7

 [Need  to  declare  the  list  of  work-
 charged  staff  of  CPWD  eligible
 to  be  confirmed  as  permanent
 Machineman  (26)].

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100.”"

 {Need  to  issue  confirmation  orders
 of  the  work-charged  staff  of  the
 CPWD  declareg  eligible  for  con-
 firmati  as  permanent  with
 effect  from  lst  April,  958  and
 lst  April,  960  (27)].

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100.”

 [Need  to  declare  the  names  of  eli-
 gible  work-charged  staff  of
 CPWD  for  confirmation  as  per-
 manent  on  death  or  retirement  of
 permanent  workers  (28)].

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100.”"

 (Need  to  get  the  G.P.  Fund  account
 upto  March,  963  of  workcharged
 staff  of  CPWD  transferred  to
 various  Divisional  Offices  from
 the  AG.C.R.  ang  AGCW  &  M
 (28).
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 “That  the  demand  under  the
 nead  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100."

 [Neeq  to  get  the  Provident  Fund
 accounts  af  workers  of  CPWD
 who  have  come  back  frum
 N.D.M.C.  transferred  to  ‘G  Divi-
 sion  (30)...

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100.”

 [Delay  in  disbursement  of  wages
 of  work-charged  staff  of  Ajmer
 Electrical  Sub-Division  of  Farida-
 bud  Central  Electrical  Divtsion  of
 CPWD  (3l)].

 “That  the  demand  under’  the
 head  ‘Public  Works'  be  reduced
 by  Rs.  100.”"

 [Delay  in  disbursement  of  wages
 of  work-charged  staff  of  Gwalior
 Electrical  Sub-Division  of  Farida-
 bad  Central  Electrical  Division.  of
 CPWD  (32) J.

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100.”

 [Neeg  to  get  transferred  the  Provi-
 dent  Fund  Account  of  work-
 charged  staff  of  Ghaziabad  Elec-
 trical  Division  of  CPWD  from  the
 divisions  from  which  they  have
 been  transferred  to  this  division
 (83),  de

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reducea
 by  Rs.  100.”"

 [Neeg  to  verify  the  services  of  the
 work-charged  staff  of  Ajmer  Sub-
 Division  of  Faridabad  Central
 Electrical  Division  of  CPWD  for
 the  period  from  lst  June,  4947
 to  3lst  August,  1947.  (34)].

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100.”

 [Need  to  declare  the  result  of  trade
 test  of  work-charged  staff  of
 Electrical  Division  No.  VH,
 CPWD  (35) ).
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 {Shri  S,  M.  Banerjee]
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100.”

 (Neeg  to  create  additional  perma-
 nent  posts  for  the  work-charged
 staff  of  the  CPWD  with  effect
 from  lst  April,  965  (36)].

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works”  be  reduced
 by  Rs.  100.”

 [Need  to  prepare  the  seniority  list
 of  work-charged  staff  of  Faridabad
 Electrical  Division  of  CPWD
 (87) ].

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100.”

 [Neeg  to  prepare  the  seniority  list
 of  work-charged  staff  of  Ghazia-
 bad  Electrical  Division  of  CPWD
 (38)  Lh

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced

 ‘by  Rs,  100.”
 [Need  to  supply  statements  of  Pro-

 videng  Fund  account  for  the
 year  ending  March,  965  to  the
 work-charged  staff  of  Electrical
 Division  No.  V,  CPWD,  in  New
 Delhi  (89)).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100.”

 [Need  to  prepare  the  seniority  list
 of  work-charged  staff  of  different
 units  of  Delhi  Aviation  Electri-
 eal  Division  of  the  CPWD  (40)).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  100.""

 (Neeg  to  revise  the  list  of  excep-
 tional  units  for  seniority  of  work-
 charged  staff  of  the  CPWD  in  view
 of  the  fact  that  some  of  the  divi-
 sions  have  ceased  to  exist  and
 new  divisions  have  been  created
 (4l)).
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 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Public  Works’  be  reduced
 by  Rs.  00°.”

 [Need  to  declare  the  list  of  work-
 charged  staff  of  CPWD  eligible  to
 be  confirmed  as  permanent  Con-
 crete  Mixer  Driverg  in  the  scale
 of  Rs.  40-60  (revised  Rs.  85-110) |
 (42).

 Shri  Vasudevan  Nair  (Ambalapu-
 zha):  I  beg  to  move:

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Ministry  of  Works,  Housing
 ang  Urban  Development’  be  re-
 duced  by  Rs,  100.”

 LNeed  to  sponsor  a  housing  scheme
 to  enable  the  low-income  group,
 including  the  Government  _  ser-
 vants  to  construct  their  houses

 .  (107) ].,
 “That  the  demand  under  the

 head  ‘Ministry  of  Works,  Housing
 ang  Urban  Development’  be  re-
 duced  by  Rs.  100.”

 [Need  to  rationalise  the  rules  re-
 garding  allotment  of  Government
 renidéential  datio  to
 Government  servants  (108) ).

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Ministry  of  Works,  Housing
 ang  Urban  Development’  be  re-
 duced  by  Rs.  100.”

 [Need  to  utilise  the  large  idle  land
 ppended  to  the  0  U  occu-

 pied  by  Ministers,  high  Govern-
 ment  Officials  and  others  with-
 out  cultivation  of  food-stuffs
 (109)  J.

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Ministry  of  Works,  Housing
 ang  Urban  Development’  be  re-
 duced  by  Rs.  100.”"

 [Decision  making  eligible  Govern-
 ment  servants  owning  houses  for
 allotment  of  Government  accom-
 modation.  (110)].,
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 “That  the  demand  ynder  the
 head  ‘Ministry  of  Works,  Housing ang  Urban  Development’  be  re-
 duced  by  Rs.  100.”

 [Need  to  provide  residential  ac-
 commodation  to  low  salaried
 Government  servants.  (l)  dL

 “That  the  demand  under  the
 head  ‘Ministry  of  Works,  Housing
 ang  Urban  Development’  be  re-
 duced  by  Rs.  100.”"

 [Need  to  prevent  rack-renting  pre-
 valent  in  Government  colontes.
 (112)  L
 Mr.  Deputy-Speaker:  The  cut  mo-

 tions  are  also  now  before  the  House.
 et  झंकार  लाल  बैरवा  :  उपाध्यक्ष

 महोदय,  सदन  में  कोरम  नहीं  है  t

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घंटी  बजाई  जा
 रही  है।  .  .अरब  कोरम  हो  गया  है।  श्री
 मोहन  स्वरूप  |

 ह / उ  मोहन स्वरूप  (पीलीभीत)  :  उपाध्यक्ष
 महोदय,  मैं  भाप  का  प्रभारी  हूं  कि  भाप  ने
 मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  |

 बक्स,  हाउसिंग  ऐंड  भ्ररबन  डेवेलपमेंट
 पर  बहस  चल  रही  है  1  पिछले  साल  यानी
 1965-66  में  89,14,15,000  रु०  का

 प्राविजन  था  भ्रोर  इस  साल  74,94,  76,000
 हू०  का  प्रबन्ध  किया  गया  है।  इस  रिपोर्ट  में
 खास  तौर  से  कुछ  कमेटियों  का  जिक्र  है।  उन
 में  एक  कमेटी  साफ  भाफिसस है  शौर  गोविन्द
 रेडी  स्टडी  टीम  का  भी  जिक्र  है  कौर  बहुत  सी
 सिफारिशें  उस  में  दी  गई  हैं  ।  मै ंउन  सिफा-
 रिणों  से  सहमत  हूं  ।उस  पर  मुझे  कोई  ऐतराज
 नहीं  है  क्योंकि  बहुत  सी  रिकममेन्डेशन  बहुत
 भ्रच्छी  है।  लेकिन  बात  यह  हैकि  पब्लिक  वर्क्स
 डिपार्टमेंट  पर  रुपया  तो  खर्च  होता  जा  रहा  है
 लेकिन  उसमें  कोई  सुधार  नहीं  हो  रहा  है।
 मुझे  यह  कहते  हुए  कतई  संकोच  नहों  हो  रहा
 कि  बहुत  कुछ  कहने  बाद,  बहुत  उस  पर  टीका
 टिप्पणी  होने  के  बाद  भी  उस  में  सुधार  होने  की
 कोई  प्राशा  नहीं  है  1  जो  मकान  राज  बनते  हूँ
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 वह  कल  गिरने  शुरू  हो  जाते  हैँ  o  भ्र भी  पीली-
 भीत  में  बंगालियों  के  लिए  कुछ  मकान  बनाये
 गये  थे।  सिर्फ  तीन  या  चार  साल  बने  हुए  हुए
 हैं  लेकिन  वह  गिरने  शुरू  हो  गये  हैं।  कहीं  छत
 गिर  रही  है  कौर  कहीं  दीवार  गिर  रही  है  t
 आखिर  यह  स्थिति  इस  मंत्रालय  की  कब  तक
 रहेगी  ?

 निर्माण,  भ्राता  तथा  नगरीय  विकास
 मंत्रो  ी  मेहर  स्व  बना)  :  रिहैबिलिटेशन
 इस  वक्‍त  मेरे  पास  नहीं  है।

 शी  मोहन  श्वास:  मकान  तो  प्राय  ही
 बनाते हैं  t

 oft  महर  चंद  सस्ता:  जी  नहीं

 it  wet  स्व कप:  मैं  यह  दर्ज  कर
 रहा  था  कि  इस  विभाग  के  ऊपर  बहुत  बड़ें-
 बड़े  मकानों  के  बनाने  का  शौर  देश  के  निर्माण
 का  दायित्व  है।  जब  उस  की  हालत  नहीं  सुधर
 रही  है  तो  पता  नहीं  इस  देश  का  निर्माण  (केस
 प्रकार  हो  सकेगा  ?  मैं  इस  सिलसिले  में
 कुछ  सुझाव  देना  चाहता  था  कौर  जो  सीमा-

 रिशें  की  गई  हैं  उन  में  कुछ  ऑडिशन  करना
 चाहता  था।

 सबसे  बड़ी  बात  जो  है  वह  ठेकेदारी  की
 कुप्रथा  है  t  ठेकेदार  ही  सारे  स्ट्रक्चर  की
 खराबियों  की  बुनियाद  हैं  भोर  सारे  करप्शन
 की  भ्रधारशिदा  ठेकेदार  पर  होती  है  इस
 वास्ते  मेरा  सुझाव  है  कि  ठे कय री  प्रथा  को
 खत्म  किया  जाय  श्लोक  सारा  काम  फ़रमाती  में
 कराया  जाये  प्रो  प्रसिडेंट  इंजीनयर
 वगैरह  होते  हैँ  वे  इस  काम  को  करें  t

 एक  बहुत  बड़ी  गोज  यह  है  कि  हमारे
 यहां  भाकिटेक्ट्स  की  बहुत  कमी  है  ।  जब  भी
 कोई  बड़ा  मकान  या  कोई  चीज  बनानी  पड़ती  हूं
 तो  उसके  लिये  बाहरी  भाकिटेक्ट्स  बुलाये  जाते
 हैं  प्रौढ़  लाखों  रुपये  उस  पर  अर  किये  बाते  हैं  v
 मैं  चाहता  हूं  कि  प्राकिटेकटस  की  हमारे  यहां  |
 व्यवस्था  हो  भ्र ौर  इस  के  लिये  कोई  सकून  वगैरह
 होना  चाहिये  जहां  पर  उनकी  ट्रेनिंग  हो  सके  |
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 [श्री  मोहन  स्वरूप]
 “इस  के  साथ  साथकुंछ  बिल्डिंग  कंस्ट्रक्शन

 सोसायटीज  का  भी  निर्माण  होना  चाहिये
 जो  ठेकेदारों  की  जगह  ले  सकें  ।  ठेकेदार
 टेक्निकल  लोग  नहीं  होते  हैं  7  बह  लोग  तो
 सिर्फ  रुपये  वाले  होते  हैं  कौर  दूसरों  से  काम
 लेते  हैं  ।  नतीजा  यह  होता  है  कि  रुपया  तो
 खर्च  होता  है  लेकिन  काम  भ्रच्छे  प्रकार  से  नहीं
 होता  &  1  इस  लिये  बिल्डिंग  कंस्ट्रक्शन  सोसा-
 मटीज़  बनें  भ्र ौर  जो  राज  हम  पब्लिक  सैक्टर
 को  रुपया  दे  रह ेहैं उसका  अच्छे  तरीके  से  बट-
 वारा  हो  ।

 हसी  के  साथ  साथ  में  एक  चीज़  यह  चाहता
 हूं  कि  से  पल  सर्वे  करने  के  लिये  भी  एक  संस्था
 हो  ।  चार  स्टेजेज  पर  कंस्ट्रक्शन  के  काम  को
 देखा  जाये  ।  पहले  तो  मैटीरियल  की  चैकिंग
 हो  दूसरे  जो  लोहा  कौर  सीमेंट  लिया  जाता  है
 उसकी  चेकिंग  हो  1  तीसरे  जब  प्रोसेस  चल  रहा
 हो  उस  वक्‍त  देखा  जाये  कि  सीमेंट  जो  लग  रहा
 है  या  मैटीरियल  जो  लग.  रहा  है  वह  स्पेस-
 फिकेशन  के  मुताबिक  है  या  नहीं  कौर  उस  के
 बाद  आखिर  में  जब॒  मकान  बनना  खत्म  हो
 उस  वक्‍त  सैम्पल  देखना  चाहिये  इतना  करते
 के  बाद  फिर  काम  दिया  जाना  चाहिये।

 लम्प  सम  देने  की  जो  सिफारिश  की  गई  है
 मैं  उस  की  मानता  हूं  ।  यह  बात  ठीक  नहीं
 है  कि  परस टेज  बेसिस  पर  ठेके  दिये  जाते  हैं  ।
 यह  फायदे  की  चीज़  नहीं  है  y  मैं  चाहता  हूं
 कि  लम्प  सम  बेसिस  पर  काम  किया  जाये  कौर
 जो  भी  पेमेंट  हो  वह  उसी  धारदार  पर  हो  i
 परसेंटेज  पर  जो  भी  काम  होता  है  उस  में  गव-
 लंमेंट  को  हमेशा  नुक्सान  होता  है  भोर  जो
 प्रोजेक्ट  होती  है  बह  ठोक  से  नहीं  बातों  ।
 इसी  के  साथ  साथ  शौर  बहुत  सी  खोजें
 हैं.  जिम  की  शोर  ध्यान  दिया  देना  चाहिये  ।
 उनमे  से  कुछ  यह  ह  कि  देखभाल  भ्रच्छी  हो,
 विजिलेंस  अच्छी  हो,  काम  को  टीक  से  नियत्रंण
 में रक्खा  जाय  ny  मगर  इस  तरह  से  किया  जाये
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 तो  मैं  समझता  हूं  कि  स्थिति  में  काफी  सुधार
 हो  सकता  है।  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस
 की  प्रोर  ध्यान  दें  ।  मगर  बिल्डिंग  इस  तरह
 गिरती  रहेंगी  तो  हमारे  निर्माण  के  काम  को
 बड़ा  धक्का  लगेगा।

 ब  मैं  कुछ  हाउसिंग  के  बारे  में  कहना
 चाहता  हूं  ।  हाउसिंग  के  सिलसिले  में  स्थिति
 यह  है  कि  कुल  मकान  जो  मंजूर  हुए  वह  3  लाख,
 20  हजार,  279  थे  प्लोर  उन  में  से  लाख,
 95  हजार,  500  मकान  बने  ।  इस  का  मतलब

 है  कि  लाख,  24  हजार,  779  मकान  नहीं
 बन  सके  शौर  कुछ  रुपया  जो  22.56  करोड़
 मंज़र  हुआ  था  इस  काम  के  लिये  उस  में  से  कुल
 69.  83  करोड़  यूटिलाइज  हुआ  कौर  52.  73
 करोड़  रुपया  प्रनयूटिलाइज्ड  रहा  ।  मेरा
 निवेदन  है  कि  हाउसिंग  के  लिये  जो  रुपया
 ऐलोकेट  होता  है  वह  खर्च  नहीं  होता  भौर  जो
 बच  गया  वह  हाउसिंग  पर  न  लगा  कर
 दूसरे  कामों  में  खर्च  होता  है।  इस  सिलसिले
 में  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  जो  भी  ऐलोकेशन  हो
 वह  सब  का  सब  हाउसिंग  के  काम  पर  खर्च
 होना  चाहिये  ौर  जो  भी  रुपया  बच  जाये
 वह  अगले  साल  इसी  काम  पर  जज  किया
 जाना  चाहिये  क्‍योंकि  हाउसिंग  का  जो
 मसला  है  वह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मसला
 हैं  शोर  चाहे  देहाती  क्षेत्र  हो  या  शहरी  क्षेत्र  हो
 यह  बहुत  बड़ी  समस्या  बन  गया  है।  हर  साल
 घरों  को  बहुत  कमी  होती  जा  रही  है  कौर  जन-
 संख्या  बराबर  बढ़ती  जा  रहो  हैं  ।  इसी  के  साथ
 जो  दूसरी  चीज़  हो  रही  हैं  वह  यह  कि  गांबों  से
 लोग  शहरों  की  तरफ  माह प्रेट  करते  जा  रहे  हैं,
 गांवों  को  तरफ  से  लोग  बहुत  बड़ी  संख्या  में
 शहरों  में  चले  श्री  रहे  हैं  इसलिये  शहरों  में  कंधे-
 शन  बढ़  रहा  हैं  कौर  मकानों  की  समस्या  दिन
 प्रति  दिन  जटिल  होती  जा  रही  है।  तो  मैं
 आहत  हूं  कि  इसमें  ज्यादा  से  ज्यादा  इस  तरफ
 तवज्जह  दी  जाय  मकानों  को  बनाने  की  तरफ
 झोर  जो  मकानों  की  काली  ह ैउसको  दूर  करने
 की  तरफ  ।
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 ज्यादा  डीटेल्स  में  न  जाकर  में  सिर्फ  विलेज
 हाउसिंग  की  बात  कहना  चाहूंगा  ।  कभी
 द्वितीय  पंच  व  ये  योजना  पर  जब  जिक्र  ह्ध्ा
 तो  विलेज  हाउसिंग  की  एक  तस्वीर
 खींची  गई  थी।  उसमें  बताया  गया  था  कि  कुल
 558I00  गांव  हमारे  देश  में  हैं  और  उसके
 हिसाब  से  357  मिलियन  आबादी  तो  सन्‌
 I95)  की  जनगणना  के  आधार  पर  थो  ।

 उसके  अनुसार  295  मिलियन  मकानों  की
 आवश्यकता  थी  ।  तो  अगर  उस  तरीके  से
 'हिसाब  जोड़ा  गया  था  कि  5  सौ  रुपया  प्रति
 मकान  भी  खच  हो  क्योंकि  सारे  के  सारे  मकान
 जो  देहाती  क्षेत्र  में  हैं  वह  या  तो  नये  बनने  है
 या  पुरानों  की  मरम्मत  होनी  है,  तो  5  सौ
 रुपये  प्रति  मकान  के  हिसाब  से  अनुमान  लगाया
 था  कि  25  सी  करोड़  रुपये  की  आवश्यकता
 होगी  ।  तो  विलेज  हाउसिंग  का  बहुत  बड़ा
 मसला  हैं  क्‍यों  कि  देश  की  80  प्रति  शत  आबादी
 गांवों  में  रहती  है  भ्रौर  उसको  सुधारने  के  लिए
 बहुत  कम  काम  हुमा  है  ।  सभो  5  हजार
 गांव  कुछ  छांटे  गये  थे  ।  9t558:00  गांवों
 में  से  5  हजार  गांव  छांटे  गए  थे  -  मगर
 उनमें  से  2386  में  काम  शुरू  हुआ  ।  57923
 मकान  मंजूर  हुए  थे  ज़ोर  28362  मकान
 बने  ।  कुल  8.i  करोड़  रुपया  इसके  लिए
 मंजूर  हुआ  था  जो  कि  बहुत  कम  है  ।  समुद्र
 में  एक  बूंद  के  बराबर  ह  ।  तो  मैं  चाहूंगा  कि
 गांवों  की  तरफ  ध्यान  जाना  चाहिए।  मंत्री
 महोदय  को  और  मंत्रालय  को  इस  तरफ
 सजग  होना  चाहिये  क्‍योंकि  गांव  की  स्थिति
 नगर  नहीं  सुधरती  है  तो  देश  की  स्थिति  भी
 नहीं  सुधरेगी  ।  शहरों  के  विकास  या
 शहरों  के  लिए  सड़कें  बना  देने  से  या  उनको
 खूबसूरत  बना  देने  से  देश  का  वास्तविक
 विकास  नहीं  होगा  ।  बल्कि  जब  गांवों  की
 स्थिति  सुधरेगी  तभी  मुल्क  का  विकास
 हो  सकता  है  कौर  उसमें  सुधार  हो  सकता  है  ।

 कुछ  थोड़ा  सा  स्टेट  झाफिस  के  बारे  में
 भी  कहना  चाहूंगा  1  स्टेट  प्राफिट  का  कब
 तक  सेन्ट  का  बहुत  बड़ा  बकाया  था  |  करीब
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 I8.8.  लाख  रुपये  बकाया  था  जो  कि  कब
 भी  5.  25  लाख  रुपया  रह  गया  है।  पेज40
 पर  इसका  उल्लेख  है  t  अरब  भी  बहुत  बड़ी
 रकम  सेन्ट  की  बकाया  है।  उसकी  वसूल या बी
 होनी  चाहिये  भोर  उसमें  ढिलाई  नहीं  बरती
 जानी  चाहिये  ।

 मुझे  बताया  गया  कि  मकानों  की  बड़ी
 भारी  कमी  है  ।  |  लाख  5  हज़ार  770
 मकानों  को  कमी  है  |  लेकिन  कमी  के  साथ
 साथ  एक  प्रवृति  कौर  है  मकानों  को  गिराने
 की  ।  बहुत  सी  जगह  भुट्टो  रोड  पर  शौर
 दिल्ली  के  बहुत  से  भागों  में  पुराने  मकान
 गिराये  जा  रहे  है  |  शापने  खुद  इस  रिपोर्ट
 में  माना  है  कि  रुपये  की  कमी  है  +  तो
 जब  रुपये  की  कमी  है  तो  जो  हटमेंट्स  या  जो
 मकान  मरम्मत  के  लायक  हैं  उनको  क्‍यों  गिराया
 जा  रहा  है  ?प्रभी  बच  रोड  पर  पूरी
 लाइन  की  लाइन  गिराई  गई।  मैं  समझता
 हैं  कि  काफी  मकानों  में  मरम्मत  से
 काम  चल  सकता  शा  लेकिन  उनको  गिरा
 दिया  गया  -  तो  जब  यह  स्थिति  है  तो  इनको
 क्यों  गिराया  जा  रहा  है?  इसमें  भी  इसको
 फिगर्स  मौजूद  हू  ।  लाख  60  हजार
 स्कवायर  फीट  जो  जगह  है  बह  गिरायी  गई  ।
 इसी  के  साथ  साथ  गवर्नमेंट  ने  दफ्तरों  को
 दिल्लो  के  बाहर  भेजने  की  योजना  लायी  थी।
 बहुत  से  दफ्तर  बाहर  भेजे  गए।  लेकिन  बहुत
 स  मंत्री  लोग  इसको  मुख़ालिफ़त  कर  रहे  है  t
 वह  अपने  दूसरों  को  फरीदाबाद  नहीं
 ले  जाना  चाहते  तो  जहां  एक  तरफ  कल्मेशन
 है,  दफ्तरों  की  कमी  है,  मकानों  की  कमी  है
 वहां  इसकी  मुख़ालिफ़त  हो  रही  है।  मैं
 चाहता  हूं  कि  कैबिनेट  के  स्तर  पर  इस  पर
 विचार  करके  स्थिति  को  सुलझाना  चाहिये  t

 इसी  के  साथ  साथ  एक  चीज  विशेष  रूप से
 प्रिटिंग  ऐंड  स्टेशनरी  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा।
 प्रभी  हमारे  यहां  जो  रिपोर्ट  पेश  हुई है  उसके
 अनुसार  यह  तय  पाया  है  कि  ढ़ाई  करोड़  दिया
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 कागज  पर  दौर  20  लाख  रुपया  दूसरी  इस  तरफ  सरकार  का  ध्यान  जाना
 मदों  में  जो  खर्च  होना  है  उसको  स्टेशनरी
 विभाग  जो  कलकसे  में  उसके  ऊपर  वह
 कलेक्ट्रेट  नहीं  करेगा  यानी  वह  उस  मांग  को
 पूरा  नहीं  करेगा  बल्कि  सुझाव  दिया  गया  है  कि
 00  रुपये  या  हजार  रुपये  की  जो  खोजें  हैं

 मंत्रालय  स्वयं  उसके  खर्च  को  वहन  करेगा  प्लोर
 वह  सामान  मार्केट  से  खरीदेगा.  |  मेरे
 पास  कष्पेरेटिव  फिगर  मौजूद  हैं  ।  उससे
 जाहिर  होता  है  कि  जो  सामान  स्टेशनरी
 विभाग  के  जरिये  खरीदा  जाता  है  वह  कहीं
 सस्ता  है  शौर  जो  बाजार  से  सामान  खरीदा
 जाता  है  उसकी  कीमत  डबल  तक  है  1  तो  मैं
 नहीं  समझता  कि  इस  तरह  से  जो  डि  सेंट्रल-
 इजेशन  हो  रहा  है  उससे  कोई  लाभ  होने  वाला  है
 एक  तरफ  तो  7  हजार  प्रापक  इन्वेस्टर्स  है  जिनमें
 मिनिस्ट्री  भी  शामिल  हैं।  बहुत  से  विभाग
 हैं  कौर  बहुत  से  ऐसे  लोग  हैं  जो  गवर्नमेंट  के
 नहीं  है  लेकिन  यहीं  से  सामान  लेते  हैं  ।  तो  7
 हजार  इन्डेम्टस  को  00  पये  या  |  हजार  का
 सामान  लाने  के  लिए  लग  से  भ्रामक  मुकरंर
 करते  पडेंगें  शौर  ले  जाने  का  खर्चा  शौर  बढ़ेगा  |
 इस  तरह  से  जो  डिसेंट्रालाइजेशन  होगा  उससे
 कोई  लाभ  होने  वाला  नहीं  है  ।  इसलिए  मेरा
 निवेदन  है  कि  इस  पर  विचार  किया  जाय  |
 यह  बहुत  पुरानी  संस्था  है  जो  कि  सस्ते  दरों
 पर  सामान  को  इकट्ठा  करके  मंत्रालयों  को
 कौर  दूसरी  जगहों  को  देती  है।  तो  यह  कोई
 बर्छी  बात  नहीं  होगी  कि  इसमें  काम  में  कटौती
 की  जाय  और  इस  तरह  से  खर्च  को  बढ़ाया
 जाय  ।  एक  तरफ  तो  हम  खर्चे  की  आत
 को  कहते  हैं,  रुपय ेकी  कमी  की  बात  कहते
 हैं  दूसरी  तरफ  खर्चे  को  बढ़ाना  भी  चाहते  हैं
 बिला  बजह  कोई  कारण  नहीं  है,  रु वाम ख्वाह
 एक  नयी  बात  करने  के  लिए  ।  बनिया  जैसे
 खालो  वक्‍त  में  बालों  को  इधर  उधर  तौलता  है
 उसी  तरह  बालों  को  तौलना  चाहते  हैं  ।
 काम  जो  करने  को  है  बह  करना  नहीं  चाहते
 श्रौर  फिजूल  की  बातों  में  वक्‍त  प्रौढ़  रुपये  को
 गंवाना  चाहते  हैं।  तो  मेरा  निवेदन  है  कि

 चाहिये  और  यह  जो  इस  तरह  की
 स्कीमें  है  वह  नहीं  होनी  चाहियें।  इस  मुह-
 करे  का  डिसेंट्रलाइजेशन  नहीं  होना  चाहिए
 बल्कि  काम  जिस  तरह  से  चल  रहा  था  उसी
 प्रकार  होना  चाहिए  ।  इतना  कह  कर  मैं
 प्रपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 77.36  bre.

 STATEMENT  RE:  SHRI  PURUSHOT-
 TAM  DAS  KAKODKAR

 Mr.  Deputy-Speaker:  The  Home
 Minister  wants  to  make  a  statement.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath  (Hosh-
 angabad):  It  has  not  been  announced
 earlier.

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri
 Nanfiay:  I  had  given  intimation  in
 the  morning.

 Shs:  Hari  Vishnu  Kamath:  But  the
 Speaker  di@  not  announce  it.  It
 comes  as  a  surprise,

 Shri  Nanda:  It  is  something  which
 hon.  Members  would  like  to  know.

 Shri  Harl  Viehou  Kamath:  That  is
 a  different  matter.  In  fairness,  it
 should  have  been  conveyed  to  Mem-
 bers  in  the  morning.  They  did  not
 even  know  that  there  would  be  a
 statement.

 Shri  Khbadilkar  (Khed):  I  had  civen
 Notice.  cate

 Shri  Hari  Vishno  Kamath:  The
 usual  practice  in  this  House  has  been
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 that  the  Speaker  or  the  Cher  tells
 the  House  earlier,  at  least  an  hour  or
 two  earlier,  that  a  Minister  will  make
 a  statement  so  that  all  the  Members
 interested  in  the  subject  can  be
 present.

 Mr.  Deputy-Speaker:  ‘then  it  may
 be  made  tomorrow,

 Shri  Nanda;  Sir,  it  is  a  small  state-
 ment.  With  your  permission,  |  am
 glad  to  inform  the  House  that  Shri
 Purshottam  Das  Kakodkar,  regarding
 whose  whereabouts  great  anxiety  has
 been  felt  In  this  House  and  outside,
 is  safe  in  Rishikesh,  according  to  in-
 formation  received  by  us.  This
 mystery  has  thus  been  cleared  up.
 He  is  at  present  residing  with  one
 Shri  Sundaranand.  We  have  taken
 steps  to  establish  contact.

 Shri  Hari  Vishnu  Kamath:  Is  he
 sound  jn  body  and  mind?

 Shri  Nanda:  He  is  sound  enough  to
 write  letters.

 Shri  Khadilkar;  |  would  like  to  ask
 a  question,

 not  a Mr,  Deputy-Speaker:  It  is
 calling  attention  notice.

 Shri  Khadkar:  Even  then  I  would
 like  to  ask  a  question.  It  is  good  that
 the  mystery  has  been  solved.

 Mr,  Deputy-Speaker:  What  is  the
 question”

 Shri  Khadilkar:  |  am  coming  to
 that.  It  seems  Shri  Kakodkar  wert
 into  hiding  to  catch  the  public  eye
 and  this  stunt  put  to  great  strain  the
 police  autfiorities  and  a  lot  of  expense
 to  the  Government.  Will  Govern-
 ment  tMink  of  taking  some  action  or
 will  it  ascertain  whether  he  is  a
 mental  case?

 Shri  Nanda:  We  are  glad  enough
 to  be  rid  of  it.  At  any  rate,  chere
 will  be  no  further  anxiety.

 D.G.  1966-67  962

 Shri  Harj  Vis"nu  Kamath;  Has  the
 CBI  done  ‘it  or  someone  else?

 Shri  Nanda:  Well.

 ‘1741  hrs.

 DEMANDS  FOR  GRANTS—contd.
 Munistsy  or  Works,  HOUSING  AND

 URBAN  DEVELOPMENT—  contd.
 Shri  Subberaman  (Madurai):  Mr.

 Deputy-Speaker,  Sir,  I  thank  you  for
 the  opportunity  you  have  given  me  to
 speak  on  the  Demands  of  the  Minis-
 try  of  Works,  Housing  and  Urban
 Dev  g  is  an  im-
 portant  subject.  It  comes  only  next
 to  food  and  clothing  for  the  welfare
 of  the  society.  Of  the  whole  popula-
 tion  at  least  25  per  cent  of  the
 people  live  in  houses  which  are  not
 fit  for  living.  They  are  unhygienic
 and  are  situated  in  not  healthy  and
 sanitary  surroundings.  They  need
 good  housing.

 Just  a  few  days  back  one  expert
 gave  a  talk  on  housing.  He  said  that
 on  an  average  it  costs  Rs.  5,000  to
 build  a  good  house.  If  you  take  into
 consideration  that  25  per  cent  of  the
 People  want  good  housing,  it  means
 two  crore  houses  are  required  and  :f
 each  house  costs  Rs,  5,000,  it  means
 Rs.  10,000,  crores  are  required.  If
 you  spread  over  thig  amount  for  ten
 years,  even  then  It  “would  cost  at
 least  Rs.  1,000,  crores  per  year.  !  do
 not  know  how  far  it  will  be  possible
 for  us  to  find  such  a  big  amount.

 We  have  Been  spending  good,  ‘arge
 amounts  for  building  houses  for  low

 and  ddl  in  ie  group
 people;  but,  if  you  look  into  their
 needs,  We  require  more  amount.  If
 you  ider  the  requirements  of  the
 whole  society,  I  think,  those  people,
 who  live  in  slums  and  congested
 areas,  require  the  foremost  attention.

 Government  are  constructing  hous-
 ing  colonies  for  Harijans.  Even  there
 a  house  costs  Re.  1,000.  In  a  few
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 yearg  they  need  some  repairs  and
 money  is  required  for  that  also  and
 they  fing  that  Rs.  1,000,  are  not  suffi-
 cient  to  build  a  good  house.
 sidering  all  thes2  things,  unless  we
 find  some  other  way  to  built  good
 houses,  it  will  be  very  difficult  to
 meet  our  requirements.  The  only
 alternative,  I  feel,  is  that  we  should
 acquire  vast  areas  of  land,  say  from
 five  acres  to  50  or  00  acres,  accord-
 ing  to  the  requirements.

 Con-

 GMGPND—79LS—LSII—22-6-66  970.
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 श्री  आकार  लाल  बैरवा:  मेरा  एक
 व्यवस्था  का  प्रश्न  है,  हाउस  में  इस  समय
 कोरम  नहीं  है  ।

 Mr,  Deputy-Speaker:  The  bell  is
 being  rung.  The  bell  has  stopped
 ringing  and  there  is  no  quorum  in  the
 House.  The  House  stands  adjourned
 to  meet  again  tomorrow  at  ll  A.M.

 17.48  hrs.
 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till

 Eleven  of  the  Clock  on  Wednesday,
 April  6,  966  /Chaitra  16,  888  (Saka)


